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राज्य का आय: अत्येक नागरिक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से राज-कोष 
$ कुछ हष्य देता है। असम्यता की अवस्था में, धयवा स्वेस्थ्राचारी 
शासन में राज्य जब-जब भौर जितना चाहता है प्रजा से धन पसूल 
करता है, और उसे ज़र्च करने में भी प्रजा के हिताहित का सम्यग्‌ ध्यान 
हही रखता । उस दशा में नागरिकों को बहुधा यद जानने का ही 
झवसर नहीं मिलता कि करों आदि से राज्य कितना रुपया जे रहा है, 
झौर उसका कितना-कितना भाग किस-किस कार्य में खर्चे करता है| 
इस समय राजस्व के भोदे-मोटे सिद्धांत स्थिर हो चुके हैं और उन्हीं 
सिद्धांतों के अजुसार प्रत्येक राज्य में कर लगाए जाते हैं, तथा उन करों 
से प्राप्त आय को खर्च किया जाता है। अब किसी मी सम्य कहे ज्ञाने 
वाले राज्य में सरकारी आय-स्यय गुप्त नहीं रक्‍्खा जाता, हाँ, यदि नाग- 
रिक स्वयं हो इस विषय की झोर ध्यान न दें और उपेक्षा भाव रखें, 
तो बात दूसरी है। उस दुशा में वे इस विषय के ज्ञान से वंचित रहेंगे, 
और साथ ही अपने राज्य के अति उस कंर्तन्य के पाद्मन करने में भी 
अस्मर्थ रहेंगे, जिसका पादन वे इंस विषय का यथेष्ट ज्ञान आप्ठ करके 
ही, कर सकते हैं । 


अतः झपने राज्य की सेवा और उन्नति में यथाशक्ति भाग छेये की 
इच्छा रखनेवात्ने प्रत्येक नागरिक को यह जानना चाहिए कि कर क्यों 
ल्विए जाते हैं, किस भार में लिए जाते हैं, और किस रीति से लिए 
जाते हैं। तथा उनसे प्राप आय किस प्रकार किन-किन कार्यों में खचे 
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की जाती है, करों के निर्धारित करने में जनता के प्रत्रिनिधियों को कहां 
तक अधिकार है, तथा उनके खुर्च पर उनका कहां तक वियंत्रण है । 
इस छोटो सी पुस्तक के अवद्धोकन से पाठकों को इस विषय का विचार 
करने में सहायता मिद्धेगी, ऐसी आशा है । 


भारतीय पाठकों की सुचिधा के लिए हमने इसमें भारतीय राजस्व 
के ही उदाहरण दिए हैं। यद्यपि भारतवर्ष बहुत निर्धन देश है तथापि 
यहां के निवासी कुछ मिलाकर प्रतिवर्ष क्वगभग तीन सौ करोड़ रुपए 
केंद्रीय सरकार तथा प्रांतीय सरकारों को कर, फ्रीस, या महसूल आदि 
के रूप में देते हैं । यहां पर रेल, डाक, तार था नहर आदि से जो कुछ 
आय होती है, उसमें से इन कार्यों के प्रबंध और संचाज्षन आदि सें खर्च - 
होनेषाल्ो रक़॒त्त निकाज्न कर विशुद्ध आय ही हिसाब में दिखाह जाती 
है। इसी प्रकार इन मद्दों के व्यय में, सूल्नधव तथा विविध कर्मचारियों 
के चेतन आदि का ख़र्च न दिखा कर केवल्न इनमें ज्षगी हुई पूँजी का 
सूद दी दिखाया जाता है । दिसाव की हस पद्धति से वार्षिक सरकारी 
आय-ध्यय दो-दो अरब रुपए के द्वगमग रह जाता है। यह अंक भी 
काफ़ी बढ़े हैं। इनसे पाठकों को इस देश के राजस्व अर्थात्‌ सरकारी आय- 
ध्यय के महत्व का अनुमान सहज ही हो सकता है। इस महत्व के 
कारण ही, हम अपनी “भारतीय शासन पुरुतक में उसके अ्रथम संस्करण 
के समय (सन्‌ १६१५ ह०) से ही इस दिषय का समवेश करते आ रहे 
हैं। परंतु ऐसे महत्वपूण॑ विषय का समुचित विवेचन उसके एक परि- 
अछेद में नहीं हो सकता | इस विचार से सत्र १६३२३ ई० में हमने 
'सारतीय राजस्व” नामक पुस्तक पाठकों की सेंट की । उसका सांघारणत:ः 
अच्चा स्वागत हुआ, कई शिक्षासंस्थाओं में वह पाव्य-पुस्तक के रूप में 
काम में छाई गईं, संयुक्त-प्रांत के सार्वजनिक पुसकात्नयों के लिए 
स्वीकृत होकर वह बहुत से ज़िखा-बोड़ों तथा श्रत्य संस्थाओं द्वारा 
सेंगाई गई । 
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इस पुरूक में सिद्धांत को विशेष स्थान दिया गया है, और नित्य 
प्रति बदलते रहनेवाले अँकों का केवल उतना ही उल्लेख किया है, 
लितना विषय को समझने के लिए पझत्यंत आवश्यक है। पुस्तक के 
अंत में पारिभापिक शब्द दे दिए गए हैं। झाशा है कि पाठक इस 
पुस्तक का वैसा ही स्वागत करें गे, जेसा कि वे राजनीति और अर्थशास्र 
संबंधी मेरी धन्य विविध कृतियों का करते रहे हैं। इस पुरुतक की 
रचना में मुझे अपने सुहृद्‌ भोफेसर दुयाशंकर जी हुबे से विचार-विव्रिसय 
को बहु-मुत््य सहायता मिल्री है, तद॒थ में उनका कृतक्ञ हैँ । 


भारतीय ग्रंथमाला विनीत 
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प्राक्पन--राजस्व॒ का अर्थ राज-धन या राज्य का आय-व्यय है। 
कुछ छ्ेखक राजस्व से विशेषतया आय का हो अमिप्राय लेते हैं। परंतु 
हस इस के विवेचन में आय और व्यय दोनों का ही विचार आवश्यक 
समझने वाले अँथकारों से सहसत हैं। राजस्व॒विपय का विचार करते 
समय हम पहले ही यह स्वीकार कर लेते हैं कि देश में समाज संगठित 
है और पहों शासन-प्रबँध की ध्यवस्था है | 


राज्य-प्रबंध की व्यवस्था--यदि देश में उचित राज्य-प्रबंध न 
हो, हर समय चोर, डाकुओं, छुली, कपटियों तथा बलवानों के अग्याचारों 
का भय हो, तो धन की रक्षा का विश्वास न होने से घन बहुत कम 
उत्पन्न किया जा सकेगा, भौर जो कुछ उत्पन्न भी होगा, उसे शीक्न ख़र्च 
कर डालने तथा छिपा कर रखने की प्रवृत्ति होगी। बचत को धन की 
उत्पत्ति के काम में नहीं ज्याया जायगा। इस ग्रकार भ्रुज्-धन श्रर्थात्‌ 
पूँज़ी का हर दम दिवाला निकज्षा रहेगा | इस लिए आर्थिक इप्टि से देश 
में राब्य-अबंध की बढ़ी आवश्यकता है। 

राज्य के काये; देश-रक्षा--राज्य का सुख्य कार्य देश के बाहरी 
शन्नुओं को हटाना, और देश में शांति भर सुप्रबंध रखते हुए जनता 
की सुख-सम्ृद्धि में सद्ायक दोना है। इस के लिए राज्य को फ़ौज, 
पुक्षिस तथा अन्य कर्मचारी रखने होते है) फमी-कर्ी ऐसा भी होता है 
कि राज्य केवल देश की रचा के लिए ही फ्रौज नही रखता, चरन्‌ संसार 
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के अन्य देशों मै अपनी मान-सर्यादा की बृद्धि के लिए भी रखता है। 
खेद है कि यह भवृत्ति बढ़ती ही जातो है । 


प्राचीन काज में कुछ 'घर्म-प्रेमी' देशों ने तत्वार के बत्न से 'घर्मे 
का अचार किया था। अब प्रबल राष्ट्र इस बात का उद्योग कर रहे हैं 
कि उन्नति काज्ष के भयंकर शत्लार्त्नों से सुसज्जित हो दूसरे देशों में 
अपनी 'सम्यता” का प्रचार कर, अथवा उन्हें अपने व्यापार के क्षिपु अ्भाव- 
चेन्न बनावे। निदान, बहुत कम देशों का, और बहुत थोड़ा धन आत्म- 
रपता में व्यय होता है। भ्रधिकांश देशों का, और भ्धिकांश धन दूसरों को 
परतंत्नता के पाश सें जकड़ने के क्षिए ख़्चे किया जा रद्या है। विशेष दुख 
की बात तो यह है. कि चर्तमान नीति का यद्द एक सिद्धांत-सा ही हो 
चल्ला है कि शांति चाहते हो तो युद्ध के क्षिण तैयार रहो। इस प्रकार 
शांति की आइ में युद्ध को तैयारी करना एक साधारण बात है। भव्येक 
देश अपने पडोसी से भयभीत दो कर उस से अधिक सुदृढ़ सेना रखना 
चाहता है, तो हर एक का सैनिक व्यय बराबर बढने बात्षा ही ठहरा । 
अब यह निश्चय करना ही कठिन हो जाता है कि आत्म-रक्षा के लिए 
कितना व्यय करना उचित है, और किस माज्ना से श्रथिक होने पर उसे 
अनुचित कहना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिषद्‌ ने किसी देश को 
कुछ आय का अधिक से अधिक बीस फ्री सदी सेना में व्यय करना उचित 
ठहराया है, परंतु इस पर शांति से विचार ही कौन करता है ? विदेशी 
सरकार तो अपने अधीन देशों के दरिद्र होते हुए भी उन की केंद्रीय 
और प्रांतीय आय के योग का पच्चीस, तीस, या पेंतीस फ्री सदी भाग 
तक सेना में खर्च कर डालती हैं । एल्निस का ख़र्चे अलग रददा। 


शांति ओर सुन्यवस्था--बाहरी आक्रमण से रह्मा करने के 
अ्रतिरिक्त सरकार का कार्य देश के भीतर शांति और सुब्यवस्था रखना 
है। नागरिकों के पारस्परिक व्यवहार आदि के भिन्न-सिन्ष विषयों के 
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क़ानून बनाए जाते हैं, और, नागरिक इन क़ानूनों पर अमल कर, इस 
बात की व्यवस्था की जांती है। जो व्यक्ति क्ानूनों को भंग करते हैं 
उन की पिरफ़्तारी के क्षिए पुक्षिस का, तथा उन के संबंध में विचार 
करने के लिए न्‍्यायात्ष्यों का, तथा उन्हें दंड देने के लिए जेल्नों का 
प्रबंध किया जाता है । 


जन-हितकारी काय--नागरिकों की नैतिक तथा आर्थिक उच्नति 
के लिए यह आवश्यक है कि उन का शज्ञानांवकार दूर किया 
जाय, उन्हें तरह-तरह की शिक्षा दी जाय, उन के स्वास्थ्य तथा 
चिकित्सा के लिए विविध आयोजन क्विए जायें । उन्हें खेती 
तथा उद्योग-भैधों की विविध सुविधाएं दी जाये । उच के क्रय- 
विक्रप भादि के क्षिए झुद्रा और टकसात आदि की भी व्यवस्था 
होनी आवश्यक है। सरकार के इन कार्यों में जब-हित्तकारिता का 
विचार झुख्य रहता है | इस प्रकार के कुछ अन्य कार्य भूगर्म, वनस्पति, 
जीच-पिद्या, मनुष्य-्गणना, अकाल-रक्षा हैं। इस के अतिरिक्त कह्दी-कहीं 
राज्य बेकार और बीमार नागरिकों छी आर्थिक सहावता का प्रबन्ध करता 
है, ठथा छुढ़ापे की पेन्शव की भी ष्यवस्था करता है । 

व्यवसायिक कायये--सरकार जबता के किए बढ़ी-बढ़ी पूजी 
लगा कर कुछ ऐसे कार्य सी करती है, जिन्हें नायरिकों को अक्षग-अद्षय 
करने की सुविधा नहीं होती । इच कार्यो का संचालन इस भ्रकार किया 
जाता है कि इन का ख़्चे उन से ही निकत्ष आए और थोड़ा-बहुत लाभ 
हो तो वह भ्रन्‍्य कार्यों में लगाया जा सके । उदाहरणार्थ देश में रेल, 
डाक, तार का प्रबंध करना, आबपाशी के लिए नहर॑ निकालना, जंगक्षों, 
खानों आदि की रक्षा और सम्यक्‌ उपयोग करना आदि। 

भारतवष मे राज्य के काये--देश-रक्ञा तथा शांति और सुब्य- 
चस्था के अतिरिक्त, राज्य के अन्य छार्य सिन्न-मिन्न देशों व्वी 


श्र्‌ राजस्व 


परिस्थिति या भावश्यकताजुसार प्रथकू-एथक्‌ दोते हैं । तथापि 
इस में सदेदह नहीं कि आधुनिक सम्यता में राज्य के कारये 
अधिकाधिक बढते ही जा रहे हैं । रेल, तार, डाक, आदि पार- 
स्परिक व्यवहार के नए साधन अब बहुत से देशों में राज्य के 
अधीन हैं । भारतवर्ष में तो इन कार्सों के अ्रतिरिक्त जँगवब, 
और नहर का प्रबंध भी राज्य ही करता है, वही अफ्तीम आदि 
सादक पदाथों तथा नम की उस्पन्ति का नियंत्रण करता है, 
और इन की बिक्री के क्षिए ठेका देता है; एक बढ़े जूमीदार 
को तरह यहाँ भाल्गुजारी पसूल करता है, और वही शिक्षा, 
स्वास्थ्य, और न्याय आवि विभागों का प्रबंध करता है। इंस से 
अचुसान किया जा सकता है कि राज्य की शक्ति हमारे आंतरिक जीवन पर 
द्वितना प्रभु रखती है, और हम राज्य के कितने अधीन हैं। 


राजस्व-शास्त्र-राजस्-शासत्र से सरकार के आय-व्यय तथा 
उस से संबंध रखनेवाली बातों पर शास्त्रीय-दइष्टि से विचार किया 
जाता है । सरकार से यहाँ मतलब केंद्रीय तथा मांतीय सर- 
कारों से द्वी नहीं, ग्युनिसिपैद्चिटियों, जिल्ता-बोढों और पोर्ट-द्स्टों 
झादि स्थानीय संस्थाओं से भी है । श्रंतः राजस्-शास्त्र में उत्त 
सब संस्थाओं के आय-व्यय का विवेचन दोता है । आज-कल्त 
राजस्व का विषय जहुत भहस्व-पूरए्०ं हो गया है । समय-समय 
पर विविध दिचारकों ने इस के संबंध में भाँति-भाँति के विचार 
तथा तर्क-बितर्क॑ उपस्थित किए हैं, यथ्प्रि श्रमी तक भी कुछ 
ज्यौरेवार तथा सूचस बातों में मत-मेद पाया जाता है, पर सुख्य- 
सुख्य बातों में एक सर्व-सम्मत संवरूप प्राप्त कर द्विया गया है, और 
इस विषय का एक स्वतंत्र शास्त दो गया है । 


राजस्व-शास्त्र के भाग--इस शास्र के चार भाग होते हैं।-- 
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१--राज़्य का व्यय 

२--राज्य की आय 
३०७०राज्य का ऋण 
४--राजस्व-न्यवंस्था 


इन में से अथम भाग सें उन नियमों या कानूनों का विचार किया 
जाता है, जिन के अचुसार सरकार द्वारा होने वाल्ले कार्यों' पर ख़र्च को 
जाने वाक्ी भिन्न-भिन्न म्दों की रक्तमों के परिमाण का निश्चय किया 
जाता है। 

दूसरे भाग में उन बातों का त्रिचार किया जाता है, जिन के अनुसार 
सरकार अपने ज्षिए आवश्यक ज़र्च की रक्तम जनता से प्राप्त करती है | 
इस में करों का स्वरूप भादि भी सम्मिलित है। 

तीसरे भाग में हस बात का विचार होता है कि जब राज्य का कार्य 
झपनी आय से न हो सके, तथा उसे और रुपयों की आवश्यकता हों 
तो उसे किस प्रकार किन नियमों को ध्यान में रखते हुए ऋण को चुकाने 
की व्यवस्था करनी चाहिप्‌ । 


चौथे भाग में इस बात का विचार होता है कि आय-ध्यय का असुमान- 
पत्र किस अकार तैयार किया जाता है, किस प्रकार वह जनता के प्रति- 
निधियों द्वारा स्वीकार किया जाता है, तथा आयन-ब्यय का हिसाब किस 
प्रकार रक्‍्खा जाता है। स्मरण रहे कि आज-कल सरकारों का व्यय तथा 
झाय प्रायः नक़द्‌ रुपए में होती है, जिन्‍्स से अर्थाव्‌ अन्य पदार्थों" में 
नहीं होती । 

यद्यपि राजस्व के संबंध में उस की व्यवस्था का विचार सब से 
पीछे आता है तथापि सुविधा की दृष्टि से इस उस का विचार सब 
से प्रथम अगले परिष्छेद में ही करंगे। 





दूसरा परिच्छेद 


राजस्वनव्यवस्थां 


राजस्व-व्यवस्था-संबंधी सिद्धांतों को समझने के लिए किसी देश 
विशेष में उन सिद्धांतों के व्यवहार के उदाहरणों पर भी साथ साथ 
विचार करना उपयोगी होता है। भारतीय पाठकों के लिए भारतीय 
राजस्त-व्यवस्था जानना विशेष रुचिकर होगा, श्रत्तः इस परिच्छरेद में 
इसी देश की राज्य-व्यवस्था को ल्दय में रख कर विचार किया जात है । 


आयव्यय-अनुमानपत्न--राज्य-व्यवस्था-संत्रंधी एक मुख्य शातव्य 
विपय आयज्यय-अलुमानपनत्र है | यह वह नक़शा होता है, जिस में 
आगामी वर्ष की अनुमानित आय और व्यय व्यौरेवार लिखी जाती है । 
इस के अतिरिक्त, इस में गतवर्ष क्री आय और च्यय के वास्तविक अंक 
दिए बाते हैं, और प्रचलित वर्ष की आय-व्यय के नौ-दस महीने के 
वास्तविक, और शेप दो तीन महीनों के अनुमानित अंक दिए जाते हैं । 
यह इस लिए किया जाता है कि तुल्नना करने में सुविधा दो । सरकारी 
हिसाब के लिए किसी वर्ष की पहली अल से भ्रगले धर्ष की हृकतीस 
भार्च तक एक साल समझा जाता है । 


आयव्यय-अनुमानपतन्न के विषय--सन्‌ १६१६ है० के शासन- 
सुधारों के बाद से प्रांतीय सरकारों के आय-ब्यय के अंक केंद्रीय सरकार 
के बजट में नहीं रखे जाते | अ्रत्येक प्रांत अपने आय-व्यय का अचुमान 
पतन्न अलग-अज्ञग बनाता है। इस प्रकार समस्त ब्रिटिश भारत के लिए 
एक बजट न हो कर कई बजट होते हैं । 
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कृद्रीय सरकार के आयव्यय-अनुमानपत्र में निम्नन्विखित बाते 
रहती हैं।-- 

१--सिविल विभागों का आयव्यय-अलनुमान; तथा चीफ़ कमिरनरों 
के प्रांतों का आयब्यय-अनुमान (ये भ्रांत कंद्रीय सरकार द्वारा ही 
शासित दोोते हैं। ) 

२--उन विभागों के आयब्यय का अचुमान, जो समस्त देश के 
छिए आवश्यक हैं, यथा, फ़ौज, रेल, डाक, तार । 


३--इंडया आफ़िस के आयव्यय का अनुमान | 
४---भारतवर्ष के हाई कमिश्नर संबंधी आयव्यय का अनुमान । 


आयदव्यय-अनुसानपत्र किस प्रकार तैयार किया जाता है (-- 
भाय: अगस्त या सितंबर के सहदने में प्रत्येक आंत में सिन्न-मिन्न विसागों 
के मुख्य अधिकारी अग्ले वष की झाय और व्यय का अनुसांव प्रांतीय 
सरकार के पास भेज देते हैं। ख़्च को दो भागों में बॉट कर दिखाया 
जाता है;--- 

१--जो ज़र्च साधारणतया सदैव होता रहता है, और सरकार द्वारा 
स्वीकृत हो चुका है, जैसे सरकारी कर्मचारियों का वेतन । 

२--ो खूर्च नया होता है, अर्थात्‌ उस वर्ष विशेष करना होता 
है। मित्र-मिन्न विभागों से प्राप्त हुए नक्‍शों को एुकन्रित कर के आंतीय 
सरकार के संबंधित सदस्य सरकार द्वारा स्वीकृत ख़र्च का एक नक्शा बना 
देते हैं । पश्चात्‌, भर्य-सदस्य इन सब नक़्शों की अच्छी तरह जॉच कर फे 
इन सब का एक नक्शा बनाता है। नए खचे की जो रक्में होती हैं, वे 
विचारार्थ अर्थ-समिति में पेश की जाती हैं, जिस में अर्थ-सद्स्य के अतिरिक्त 
व्यवस्थापक-मंडल के कुछ निर्वाचित सदस्य होते हैं। जब यह समिति 
इन ज़र्चो' को स्वीकार कर लेती है तो इन के अंक आयव्यय अनुमान- 
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पत्र की संशोधित प्रति में सम्मिन्नित किए जाने के लिए एकोंटेंट- 
जनरल के पास भेजे जाते हैं । 

यही कार्य-पद्धति केंद्रीय सरकार के आयब्यय-अजुमानपतन्र की 
तैयारी में भी व्यवहृत द्ोती है। प्रांतीय सरकारों तथा केंद्रीय सरकार 
का बजट-सं्बंधी यह कार्य क्षणसग दिसंबर के अंत में हो जाता है। 

अष घजट सरकार के सामने पेश होता है। अगर झाय कम हो 
तो कर चढ़ाने के नए उपाय सोचे जाते हैं | इन उपायों को पिए्कुत 
गुप्त रक्‍्सा जाता है। विचार होने के बादु बजट की नई संशोधित प्रति 
ज्गमग फ़रवरी के भारंभ में तैयार हो जाती है। तदनंर बजट 
व्यवस्थापक-मंडक्ष में पेश होता है । इस में,वए और पुराने सब कर 
रहते हैं । अर्थ-सदस्थ भाषण दे कर तमाम बजट को समझता है, और 


आवश्यकतालुसार नए करों को झगाने तथा धुराने करों को हटाने का 
ओदित्य सो बतल्ाता है । 


केद्रीय बजट, केद्रीय व्यवस्थापक-संदल् में, तथा प्रांतीय बजट 
संबंधित प्रांत के ध्यवस्थापक-संडस् में फ़रवरी के अंतिम या सात के 
प्रथम सप्ताह में उपस्थित किए जाते हैं । केंद्रीय सरकार का रेलवे बजट 
लगभग २० फ़रवरी को पेश किया जाता है। कंड्रीय बजद की मह्ें में 
गयर्नर-जनरण फी सिफारिश बिना रुपया लगाने का प्रस्ताव नहीं किया जा 
सकता। 

भारतीय व्यवस्थापक-मंडल--भारतीय राजस्व-संबंधी सुधारों 
के विवेचन में यह भी जान क्षेना आवश्यक है कि भारतीय और प्रांतीय 
व्यवस्थापक-मछुक्यों का संगठन किस प्रकार है। इस चिषय का सविस्तर 
चर्शन लेखक की भारतीय शासन'-नामक पुस्तक में किया गया है 
संर्षेप सें यह कट्टना पर्याप्त होगा कि गवन्तर-जनरद्ध के प्रतिरिक्त, भारतीय 
ज्यवस्थापक-संदल में दो भाग हैं-- ह 
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१--राज्य-परिषद्‌, अर्थाव्‌ कोंसिल आवू स्टेट ! 
२--भारतीय ब्यवस्थापक-सभा, अर्थात्‌ ल्ेजिस्लेटिव पेसबली । 


राज्य-परिषद्‌ में ६० सदस्य होते हैं, जिन में ३३ निर्वाचित और 
२७ नामज़द होते हैं। व्यवस्थापक-सभा में सदस्यों की सख्या ३४० 
निश्चित को गई है, जिन में ४० नासज़द होने चाहिए । इस समय इस 
सभा में १०३ निर्वाचित और ४१ नामज़द, कुछ १४४ सदस्य हैं। सिवाय 
छुछ ख़ास द्वालतों के, कोई क्रानून अब पास छुआ नहीं समझा जाता, जब 
तक दोनों सभाएँ उसे मूल-रूप में अथवा कुछ संशोधनों सहित रचीकार 
हैत कर ले । 

सन्र्‌ १६३४ है० के विधान के अबुसार, संघ का निर्माण हो जाने 
पर भारतवर्ष के केंद्रीय क़ानून वनानेवाली संस्था का नाम संघीय व्यव- 
स्थापक भंडल (फ़ीडरल क्ेजिस्तेचर) होगा । उस में दो सभाएँ होंगी-- 
राज्य-परिषद्‌ और संघीय व्यवस्थापक-सभा (फ़ीडरल एसबली)। राज्य 
परिषद्‌ में २९० सदस्य होंगेः---१५६ बिटिश भारत के, और १०४ देशी 
राज्यों के। यह एक स्थायी संस्था होगी । इस के एक तिहाई सदस्य अति 
इतीसरे वर्ष चुने जाया करंगे। ब्रिटिश भारत के सदस्यों सें से १६० 
जनता द्वारा निर्वाचित, और ६ नामज़द द्ोंगे। संघीय व्यवस्थापक-समा 
में ३७५ सदस्य होंगे--२५० पत्रिटिश भारत के, और १२४ देशी राज्यों 
के। ब्रिविश भारत के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से होगा--वह 
भ्रांतों की व्यवस्थापक-सभाओं ( एसबलियों ) के सदस्यों द्वारा प्रति पॉँचव 
वर्ष होगा। दोनों सभाओं अर्थात्‌ राज्य-्परिषद्‌ और संघीय ज्यवस्थापक- 
सभा में देशी राज्यों की ओर से क्षिए जानेवाले सदस्य जबता से निर्वा- 
चित व हो कर नरेशों द्वारा नियुक्त हुआ करेंगे । 

प्रांतीय व्यवस्थापक-मंडल--सन्‌ १8३५ ईं० के विधान के 
अनुसार अब १३ प्रांतों में व्यवस्थापक-सभाएँ हैं। इव में यय्पि नाम- 
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ज़ब सदस्य नहीं होते, तथापि सांप्रदायिकता के आधार पर चुने 
सदस्य पर्याप्त सख्या में रहते हैं। भिन्न-भिन्न प्रांतों को व्यवस्थाएं,, 
सभाओं में कु्त सदस्यों की संख्या इस प्रकार है :-- 

सद्रास २११४; बंबई १७४९; बगांल २२०; संयुक्तांत ३: 
पंचाय १७९; बिहार १६९२; सध्यप्रांत बरार ११२; आसाम भ 
पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत ९०; उड़ीसा ६० ६० । 

आरतव्ष में संयुक्त-निर्वांचन श्रथा न हो कर एथक-निर्वाचन-पर 
, भ्चक्ित है। उस के अजुसार यहाँ १४ प्रकार के निर्वांचक-संघ हैं-- 

साधारण; सिख; मुसक्तिम; पुललो इंडियन; यूरोपियन; भार 
ईसाई; व्यापार, उद्योग, और खनिज; ज़मीदार; विश्वविद्यालय; $ 
स्लियाँ (साधारण); स्त्रियोँ (सिख); सत्रियाँ (मुसलमान); स्त्रियों (पुंण! 
इंडियन); सतरियाँ (भारतीय ईसाई) । 

पहले सब गवनरों के प्रांतों में एक-एक दी ध्यवस्थापक-सभा ६ 
झब सन्‌ १६३५ ई० के विधान के अजुसार ६ प्रांतों में दूसरी र 
अर्थात्‌ ब्यवस्थापक-परिषदे हैं। इन के कक्ष, अधिक से अधिक, सब 
की संख्या इस प्रकार है--- 

भद्रास ११ धंबई ३०; बंगाल ६४; संयुक्तमांत ६०; विद्वार 
आसाम २९। 

ये परिषद स्थायी संस्थाएँ हैं, प्रथम संगठन के बाद किसी भी २ 

के नप्‌ सदस्यों की संझ्या एक-तिद्ाई से अधिक नहीं होती । प्र 
परिषद्‌ में कुछ सदस्य गवर्नर द्वारा मामज़द्‌ होते हैं। बंगाल ' 
बिद्दार की व्यवस्थापक-परिषदों में ऋ्रशः २७ और १४२ सदस्य 
प्रांतों की व्यवस्थापक सभाओं द्वारा--अप्रत्यक्ष-रीति से चुने हुए होते | 

भारतीय व्यवस्थापक-सभा में व्यय की स्वीकृति---बज्द निय' 


ऋाता है। दो-तीन दिन के बाद वजद पर साधारण बदस शुरू होती है । 
इन दिनों में सदत्य बजद के समब्दि-झुप पर अपनो सूम्मदि दे दुदे हैं । 
अँत में अर्थःखदस्थ आलोचनाओं छा जवाब दे कर ददस समात करता है। 
इस से उसे व्यवस्यापक-मंडल का रुख मालूम दो दाता है। अत्र वत्नद 
पर ऋत देने की बात आती है ! कई विपय ऐसे दोते हैं, जिन पर मन 
द्विए जाने का निम्रम नहीं है। शेष विपयों पर प्रायः एक सत्ताह तक मत 
लिए जाते हैं। 


निन्नत्षिखित विभागों में स्पया कग्राने के विषद्र मे कासिल- 
युक्त गवर्नर-जनरत के प्रस्ताव ब्यचस्यापक- के बोद (मन ) 
के द्विए नहीं रक्ख जाते, न छोई सपा उन पर वाद-दिवाद कर सकती 


है, जब तक गवर्नर-जनरत इस के स्िए आज्ञा न दे दे: 
६--ऋण का सूद | 
३--ऐसा कच्चे, छिस की रक्तम काइून से निर्वारित हो। 


मे--उन छोगों की पेंशन था दनख्वाद, थो सप्चाद था भारत- 
मंत्री द्वारा, था सन्नाद को स्वीक्षद से बिदुक्त किए गय हों । 
चीफ कमिरनरों या जुडिशत कमिरनरों का वेदन | 
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३--किसी प्रांत के पृथक किए हुए (पुक्सक्लयूढेढ) चेन्नों की 
शासन-संबंधी सहायता | 
६---ऐली रक़॒म जो गवनैर-जनरत्ञ उन कार्यों में खूर्च करे, जिन्हें 
उच्च को अपनी मर्जी से करना आवश्यक हो । 
७--चह खूर्च जिसे कोंसिल-युक्त गवर्नर-जनरत् ने ( क) धार्मिक 
(ख ) राजनैतिक या ( ग ) रक्षा (सेना-संबंधी) ठहराया हो । 
इन मह्दों को छोड़ कर व्यय के अन्य विषयों के खुर्च के लिए कोसिल- 
थुक्त गवनर-जनरत्न के शन्य प्रस्ताव संबंधित सरकारी सदस्य द्वारा भार- 
ततीय व्यवस्थापक-सभा के सत के वास्ते, माँग के स्वरूप में, रक्खे जाते 
हैं। उस के सदस्यों को अधिकार है कि वह किसो माँग को घटाने का 
प्रस्ताव कर । कोई सदस्य किसी मद के खर्च को बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं 
कर सकता, क्योंकि खर्च करने वाक्षे अधिकारी ही इस बात का अच्छी 
तरद निर्णय कर सकते हैं कि किसी मदर में अधिक से श्रधिक कितना 
खुर्च किया जाना उच्चित है।जब किसी मद में केवक्न एक रुपया कम 
करने का प्रस्ताव किया जाता है तो इसे सांकेतिक कमी (टोकेन कट ) 
कहते हैं। इस का अपभिप्रायः उस विभाग की कार्य-अयात्नी के संबंध में 
निंदात्मक प्रस्ताव करना द्वोता है, भ्रयवा यद्द सी द्वो सकता है कि उस 
भह में खूर्च बहुत कम है । 
बजट अधिवेशन में पहल्ले किसी विभाग की आलोचना या निंदा 
करने के उद्देश्य से प्रस्तुत की हुईं सांकेतिक कटौतियों पर विचार होता 
है। पश्चात्‌ भ्रन्‍्य कटोतियों का विचार हो कर पुक-एक सह के खूच' की 
माँग की जाती है । बजट को बहस के लिए निश्चित किए हुए सप्ताह के 
अंतिम दिन के पाँच बजे, कटौतियों की समाप्ति ( पिक्षोटिव ) हो जाती 


*$ थक घोन्नों के संबंध में आगे, आंतीय मद्दों के प्रसंग में लिखा गया है । 
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है। इस के बाद किसी कदौती पर बहस नहीं होती । सदस्य के आग्रह पर 
कटौती की रक़म पर मत लिए जाते हैं, और यदि वह स्वीकार हो जाय 
तो उस मंद की रकम को उस में आवश्यक कमी कर के मंज़र क्रिया जाता 
है। इस प्रकार सारा शेष कार्य थोडी देर सें ही निपटा त्लेने का नियम है । 
इस लिए सहाँ का क्रम निश्चय करने सें हुस बात का ध्यान रक्खा जाता 
है कि ख़ास-ख़ास विषयों का विचार आरंभ में ही हो सके । 


बजट राज्य-परिषद्‌ सें ही पेश होता है, पर उसे घटाने या किसी 
सांग को अस्वीकार करने आदि का अधिकार केवल भारतीय व्यवस्थापक- 
सभा को है। राज्य-परिषद्‌ अपने प्रस्ताव आदि से, सरकार की 
आर्थिक नीति था साधनों को आलोचना कर सकती है। 


प्रांतीय व्यवस्थापक-मंडलों में व्यय की स्वीकृति-- प्रांतीय 
बजट-संबंधी कार्य-पद्धति उसी प्रकार की है, जेसे केंद्रीय बजट की । उस 
की मत दी जानेवाली और मत न दी जानेवाज्ी महों में, कंद्ीय 
बजट की उपयुक्त सहों से अंतर रहता है। आंतोय बजट का अश्न केवल 
गवर्नरों के प्रांतों में ही रहता है ( अन्य अर्थात्‌ चीफ कमिश्नरों के 
प्रांतों संबंधी खूचे तथा आय का केंद्रीय वजर में समावेश हो जाता 
है। ) किसी प्रांत का बजट वहाँ की प्रांतीय ज्यावस्थापक-सभा में ( और 
जिस भ्रांत में व्यावस्थापक-परिषद्‌ हो, उस प्रांत में व्यवस्थापक-परिषद्‌ 
में भी ) उपस्थित किया जाता है। बजद में दो प्रकार की भद्दों की रक्षमें 
पृथकू-पुयक्टू दिखाई जाती हैं-- 

(१) जिन पर आंतीय व्यवस्थापक-सभा का भत क्षिया जाता है और 

(९) जिन पर मत नहीं लिया जाता। 


व्यय की निन्नलिखित मद्दों पर आंदतीय ज्यावस्थापक-सभा को सत 
देवे का अधिकार नहीं हैः-- 
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(के ) गवनैर का वेतन और भत्ता, तथा उस के कार्यात्य-संबंधी 
निर्धारित व्यय । 

(खर ) भाँतीय ऋण-संबंधी व्यय, सूद आदि । 

(ग ) मंत्रियों और ऐडवोकेट-जनरल का चेतन और भत्ता। 

( थ ) हाई कोर्ट के जजों का वेतन और भत्ता | 

(च) पुथक्‌ क्षेत्रों के शासन-संयंधी ज्यय | 

( छ ) अदालती नि्ंयों के अनुसार होने वाज्ञा व्यय । 

( जे ) अन्य व्यय जो नवीन शासन-विधान या किसी परंतीय व्यव- 
स्थापक संडल् के क़ानून के अनुसार किया जाना आवश्यक 
हो। [ इस के अंतर्गत उत॒ सब कर्मचारियों के वेतन और 
भत्ते भी सस्मित्तित हैं, जो सारत-मंत्री द्वारा नियुक्त दोते 
हैं, जेसे इंडियन सिवित्ल सर्विस, या इंडियन घलिस सर्विस 
आदि के फर्सचारी ।] 


कोई प्रखावित व्यय उक्त मददों में से किसी में आता है या नहीं, 
इस का निर्णय गवनेर अपनी मज्ञीं से करता है। (क) को छोड़ कर शेष 
मद्दों पर ज्यवस्थापक-मंडल्न में वादाजुवाद हो सकता है। उपयुक्त (क) 
से (ज) तक की मद्दों को छोड़ कर अन्य मह्दों के ख़चे के प्रस्ताव ज्यव- 
स्थापक-समा के सदस्यों के मत के लिए माँग के रूप में रक्‍खे जाते हैं । 
इस पर उसो प्रकार की कार्यवाही होती है जेसी केंद्रीय बजद के 
संबंध में पहले बता आए हैं । 


आय-संबंधी प्रस्तावों पर विचार--कर-संबंधी षाते प्रत्तानों 
के रूप में तेयार की जाती हैं। इसे कर-संबंधो अस्तावपतन्न (फ़ाइनेंस 
विज्) कहते हैं। निन्नलिखित प्रकार के संशोधव का प्रस्ताव कद में . 
गननेर-जवरज और प्रांतों में गवर्नर की सिफ़ारिश के बिना नहीं किया 
जाता और पद ध्यवस्थापक-परिषदू में नहीं रक््खा जाता--- 
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(क) जिस में कर लगाने या बढ़ाने की व्यवस्था हो । 
(ख) जिस में सरकार ह्वारा रुपया उधार लेने की व्यवस्था हो । 


केंद्रीय कर-संबंधी प्रस्ताव-पत्र स्वीकार फरने के लिए निम्नत्नखित 
कार्यवाही की जाती है। पहले इसे उपस्थित करने के लिए भारतीय 
व्यवस्थापक सभा की अनुमति ली जाती है। यदि भारतीय व्यवस्था- 
पक सभा इसे इस पहली मंज़िल में ही रद्द कर दे तो गवर्नर-जनरल यह 
तसदीक करता है कि देश को शांति भौर सुव्यवस्था के किए इस का 
उपस्थित किया जाना आवश्यक है। पहले कद्दा जा चुका है कि राज्य- 
परिषद्‌ को ख़च्च-संबंधी माँगों पर मत देने का अधिकार नहीं; परंतु उसे 
फर-संयंधी पस्ताव पर मंतर देने का अधिकार प्राप्त है। जब सारतोय 
व्यवस्थापक-सभा इस अस्ताव को पहली मंज्ञित्र में डी रह कर देती है 
तो राज्य-परिषद्‌ से इसे उपस्थित किए जाने की अन्ुमत्ति साँगी जाती है; 
वह तो दे दी देती है । 


कर-संबंधी प्रस्ताव-पत्र को उपस्थित किए जाने की अनुमति मिल 
जाने के बाद वह भारतीय ध्यवस्थापक-समा में पेश होता है ओर उस की 
एक-एक धारा या अऔश पर बहस होती है और उसे प्रथक्‌-एथक्‌ स्वीकार 
किया जाता है । कोई सदस्य वृद्धि का प्रस्ताव नहीं कर सकता; हाँ, वह 
उसे घटाने का प्रस्ताव कर सकता है । जब उक्त अस्ताव के विविध अशों 
पर बिचार तथा संशोधन भआादि हो चुकता है तो इकहू पूर्ण प्रस्ताव को 
स्वीकार किया जाता है। भारतीय व्यवस्थापक-सभा में स्वीकार किए 
जाने के बाद संशोधित कर-संबंधी प्रस्ताव-पत्र को राज्य-परिषद्‌ में 
भेजा जाता है, वहाँ उस पर उसी प्रकार की कार्यवाद्दी होती है जेसी 
भारतीय व्यवस्थापक सभा में । संशोधित प्रस्ताव-पत्र पर मत लिए जा कर 
उसे स्वीकार किया जाता है। फिर यह गवर्नर-जनरल की स्वीकृति के 
लिए भेजा जाता है। उस की स्वीकृति म्रित्ष जाने पर वह क्रानून बन 


श्ह रजत 


जाता है और उस के अनुसार कर पसूल किए जाते हैं| 

चलश्चात्‌ यदि चर्ष के अंतर्गत सरकार को यद्द शात हो कि उक्त 
करों से उस का ख़र्च नहीं चल्ष सकता तो पह कर-संचंधी पूरक श्रस्ताव 
सिठव॑र या अक्तूबर में उपस्थित कर सकती है। 

किसी मांत के कर-संवंधी श्रस्ताव-पत्र के विपय में उस्र प्रांत के 
गवर्नर को वैसा ही अ्रधिकार है जेसा केंद्र में गवर्नर-जनरत को । 

गवर्नर-जनरल ओर गवनरों के अधिफार--भारतवर्ष में 
कंद्रीय वज्नट के संबंध में गवर्मर-जनरजल को तथा प्रांतीय बजदों के 
संबंध में गवर्नरों को बहुत अधिकार प्राप्त हैं। प्रथम तो उन की सिफ्ता- 
रिश के बिना, क्रमशः केंद्र में, तथा प्रांतों में किसी काम के लिए रुपए 
की भाँग का अ्रस्ताव ही नहीं किया जा सकता। घुना यदि भारतीय 
ध्यवस्थापक सभा किसी की साँग रवीकार न करे या घटा कर स्वीकार करे 
और इस से गवर्नर-जनरल्न की सम्मति में उस के उत्तरदायित्व को पूरा 
करने में बाबा उपस्थित हो या उक्त ख़र्च देश की शांति और सुब्यवस्था 
के लिए आवश्यक दो तो वह अपने विशेषाधिकार से रद्द की हुई था 
घाई हुईं माँग की पूर्ति कर सकता है। इसी प्रकार का अधिकार आंतों 
में गवर्नरों को है। यह तो व्यय-संवधी बात हुईं। आय के विषय में 
भी पेसो ही व्यवस्था है। भारतीय ध्यवस्यापक-सभा था ऑआँतीय व्यचस्या- 
पक सभा सें कर लगाने या बढ़ाने का कोई अस्ताव या संशोधन ऋमश:; 
शवरनेर-जनरत् और गवनेर की सिफ्रारिश बिना उपस्थित नहीं किया जा 
सकता | और उक्त समाओं में कर-संबंधी कोई प्रस्ताव अस््रीकृत होने पर 
भी उक्त अधिकारी आवश्यक सम्रके तो उसे अपने विशेषाधिकार से 
स्वीकार कर सद्ते हैं । 

व्यय तथा आय के संबंध में, गवनेर-जनरत्त और गवर्भरों के 
इन अधिकारों के होते छुए, वास्तव में भारतीय ब्यवस्थापक-मेंडद्व तथा 
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प्रांतीय व्यवस्थापक-संडलों का विशेष महत्व नहीं रहता | 

आयब्यय-संबंधी कार्य यथा-समय समाप्त करने के संबंध में 
भारतीय व्यवस्थापक-सभा के नियम गवरनर-जनरत्ञ, इस सभा के सभा- 
पति के परामश से, और राज्य-परिषद्‌ के नियम उस सभा के सभापति 
के परामर्श से, बनाता है । इसी भ्रकार ग्आंतीय ज्यवस्थापक-सभा और 
व्यवस्थापक-परिषद्‌ के नियम गवर्नर बनाता है। 

आय के साधनों का कफ़ेंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों में 
विभाजन नवीन विघान से पहले--मांटफ़ोडे सुधारों (३६१६ ई०) 
से पूव॑ सरकारी आय के कुछ साधन केंद्रीय, और कुछ प्रांतीय थे, तथा 
कुछ साधन केंद्रीय भौर प्रांतीय दोनों सरकारों में विभक्त थे। सांटफ़ोर्ड 
सुधारों से निश्चय हुआ कि भारत सरकार के संबंध से प्रांतीय सरकारों 
को, प्रबंध करने में जो व्यय करना पढ़ता है, उस का एक पक्का अंदाज़ किया 
जाय | फिर, जिन सह्ों कौ आमदनी से यह ख़र्च चल जाय, थे भारत 
सरकार के अ्रधीन कर दी जॉय । बाक्की जितनी आमदनी बचे, पह प्रांतीय 
सरकारों के हाथ में रहे, और प्रांतीय उन्नति का काम बढाने की ज़िम्मेदारी 
भी उन्हीं पर रहे | निदान, भारत सरकार और प्रांतीय सरकारों की आय 
एवं व्यय की महं बिल्कुल पएथक्‌ हों । इस के फल्न-स्वल्प ज़मीन की 
आमदनी, आवपाशी की आमदनी, आबकारी, और अदालती स्टांप की 
आमदनी प्रांतीय की गई। स्थांप से होनेवाली साधारण (व्यापारिक आदि) 
आसदुनी तथा इनकम-टैक्‍्स आदि कौ आमदनी भारत सरकार की आय 
रक्‍्खी गई। ऐसी कोई मदद न रही, जिस में भारत सरकार और किसी 
प्रांतीय सरकार, दोनों का साग हो | 

आय के सब साधव पृथक-पुथरू हो ज़ाने पर भारत सरकार के आय- 
व्यय के अनुसान में आमदनी की कमो होना स्वाभाविक था। इस की 
पूर्ति के लिए यदद तजवीज्ञ की गईं कि प्रांतीय सरकारें भारत सरकार को 


श्द राजस्व 


भिन्न-मित्र मद्दों का भाग देने के बदले अपनी चढ़ती हुईं कुल आय में से 
एक निर्धारित हिस्सा दें । इस हिस्से को रक़में मेस्टन-कमेटी द्वारा निश्चय 
की गई'। सन्‌ १६२७ ई० में प्रांतीय सरकारों से केंद्रीय सरकार को 
उपयुक्त आय आप्त होता घंद्‌ हो गया, परंतु फिर भी विभाजन ठीक 
नहीं रहा; कारण कि प्रांतीय सरकारों की आवश्यकताएँ बहुत थीं और 
उन की बत्मान साधनों से होनेवाली आय थी प्रायः परिमित ही | उन्हें 
अनेक राष्ट्रोपपोगी कार्यों' के लिए घनाभाव रद्द है । इसके विपरीत केंद्रीय 
सरकार की झावश्यकत्ताएँ सीमित थीं, परंतु उस की आय के साधन थे 
दृद्धि-मूलक । 


नवीन विधान के अमनुसार--सन्‌ १६३५ ई० के विधान से यह 
व्यवस्था को गई है कि केंद्रीय सरकार को आय के साधन निन्न-लिखित 
रहें :-+-आयात-निर्यात-कर, अफ्रीम, पेट्रोलियम, तंवाकू , और अन्य 
देशी साज्ञ पर कर, नमक, भाय-कर, डाक, तार; बेतार का तार, ध्वनि- 
विस्तार, (आडकारिटिंग), कारपोरेशन-कर | इन करों को केंद्रीय सरकार 
लंगापुगी, तथा वसूत्न करेगी । 


आंतीय सरकारों की आय के वे साधन जिन्हें थे स्र्थ चयूलर 
करती हैं, निम्न-लिखित हैं :--मूमि-कर, मालगुज्ञारी, कृपि-भूमि पर 
उच्तराधिकार-कर, पिलासिता ( झुझा, सटद्ठा आदि )-कर, भ्रावकारी, 
अदालतों की फ़ीस, जंगल, भआादपाशी, नदियों या नहरों के रास्ते जाने- 
वाले यात्रियों तथा सामान पर कर । इन के अतिरिक्त प्रांतीय आय के 
निन्न-लिखित साधन और भी हैं :--कृपि-भूसि को छोड़ कर, अन्य 
(संपत्ति पर उत्तराधिकार-कर, शेर-अदालतो स्टॉप, रेल था चायुयान 
से जानेवाले यात्रियों तथा सामान पर टरमिनल टैक्स और रेल 
के किराये-भाडे पर कर। इन करों को आय को ( चीफ़ कमिश्नरों 
वाले भ्रांतों से मिलनेवाल्े भाग को छोड़ कर शेष ) विविध प्रांतों 
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में विभक्त करने का कार्य केंद्रीय सरकार का है। केंद्रीय सरकार को 
आवश्यकता हो तो वह इन भह्ों पर अतिरिक्त कर लगा कर इन करों से 
होनेवाली आय स्वयं अपने लिए ले सकती है। 

सर आटो निमेयर की रिपोर्ट के आधार पर निश्चय किया गया कि 
छूट के निर्यात-कर का ६२६ प्रतिशत * साग उन प्रांतों को दिया जाय, 
. जहां घूट पैदा होती है। आय-कर का ३० प्रतिशत भाग प्रांतों में नीचे 
लिखे प्रतिशत के अनुसार * वर्ष बाद उस समय से विभाजित किया 
जाय, जब रेल से क्राफ्ी आमदनी होने लगे--- 

बंबई १०; बंगाल १०; सदरास ७३; संयुक्त प्रांत ७३; बिहार ९; 
पंजाब ४; मध्य प्रांत २६; आसाम ३; उडीसा ३; सिंध १; पश्चिसोत्तर 
सीमा्मांत ३ की सदी । 

बंगाल, बिद्दार, आसास, उड़ीसा, और परिचसोत्तर आंत को भारत 
सरकार का जो क्ज़ ३१ मार्च सन्‌ १६३६ तक देना था, वह मंसूख़ कर 
दिया गया, और इसी प्रकार सध्य प्रांत का ३१ मार्च सन्‌ १६३१६ तक 
का बजट-उति-पूत्ति का क्रम तथा सुधार के पहिले का २ करोड़ रुपयों का 
क्र मंसूज़ कर दिया गया | 

केंद्रीय सरकार प्रांतीय सरकारों को । अप्रेल सन्‌ १६३७ से नीचे 
लिखे अनुसार श्रार्थिक सद्दायता देगी--- 

संयुक्त प्रांत-- २५ ज्ञाख रुपए अति बे, पांच वर्ष के लिए । 

आसास--४६० ज्ाख प्रति वर्ष । 

परिचिमोत्तर सरीसाप्रांत--३ करोड़ अति वर्ष; पांच वर्ष के बाद इस 

पर पुनर्विचार होगा । 
उड़ीसा--प्रथम वर्ष ४७, लाख उस के बाद चार वर्ष तक ४३ जाख 
प्रति वर्ष और उस के बादु ४० लाख प्रति वर्ष । 
सिंघ--प्रथम वर्ष करोड़ १० छाखर, पश्चात्‌ ॥ करोड़ £ लाख 
प्रति वर्ष, दूस वर्ष तक । 
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उपयुक्त व्यवस्था के अनुसार भांतों की अवस्था सुधरने की आशा 
नहीं है। पहले की भाँधि उन की आय के साधन परिमित हैं, और उन को 
शिक्षा, स्वास्थ्य, चिह्नित्सा, बढ़ी सड़के बनाने, तथा कृषि और उद्योग- 
घंधों की उन्‍वति करने आदि की आवश्यकताएँ बहुत हैं। जब तक कि 
शासन-व्ययबढा हुआ है ( नवीन विधान से यह और भी घढ़ेगा ), 
प्रांतीय सरकारों को उपर्युक्त जन-हितकारी कार्यों के लिए यथेष्ट रुपया का 
अभाव ही रहेगा । यदि उन्हें आय-कर की पूरी रक़म मित्र जाती तो ने 
कुछ स्वावलंबी दो सकती थीं; परंतु विधान के अनुसार उन्हें केवल आधा 
मिलेगा ओर वह भी पाँच वर्ष बाद, तथा रेल से क़ाफ़ी श्रामदवी होने 
पर, जो कि संदिग्ध ही है। वर्तमान अवरुथा में यदि प्रांतीय सरकार 
जन-हितकारी कार्य कुछ विशेष-रूप से करना चाहंगी तो संत्रियों को 
जनता पर कर-भार और भी बढ़ाना पड़ेगा । 


राजरप-विसाग--सभारतीय राजस्व-विभाग का अध्यत्त भारत सरकार 
का राजस्व-सद्स्य होता है। यह विभाग भारत-सरकार का बजट बनाता 
और प्रांतीय सरकारों के झाय-व्यय का निरीक्षण करता है। यही सरकारी 
अफ़सरों का वेतन, उन की छुट्टी, पेशन, भत्ता भर पुरष्कार आदि विषयों 
से संबंध रखनेवाले अश्नों पर विचार करता है, तथा भुद्रा और टकसाक्ष 
का अबंध करता है। इस की पूक शाखा सैनिक ध्यय की व्यवस्था करती 
है। 


राजस्व-पिभाग में अ्र्थ-सदृस्य ( फाइनेंस मेंबर ) के अतिरिक्त 
निम्न-ल्खित पदाधिकारी होते हैं.-सेक्रेटरी, दिप्टो-सेक्रेटरी, अंडर- 
सेक्रेटरी, एसिस्टेंट सेकटरी रजिस्ट्रार, सुपरिंटेंडेंट और बहुत से छके। 

साधारण विषय का कार्य /उस का सुपरिंटेंडेंट अपनी ज्ञिस्मेवारी 
पर कर सकता है । ख़ास विषयों के कागज़ वह सेक्रेटरी की सिफ्रारिश से, 
अर्थ-सदस्य की अनुमति के लिए रखता है। सेक्रेटरी इस बात का ध्यान 
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रखता है कि कार्य-संचालन के नियमों का यथावत्‌ ध्यान रक्खा गया है 
यथा नहीं | वह भारत सरकार का सेक्रेट्री होता है, और गवर्नर-भनरत्ष 
से मित्रता रहता है। जिन कागज़ों के संबंध में अर्थ-सद्स्य और सेक्रेटरी 
में मतभेद्‌ होता है वे ही गवर्नर-जनरत के सामने रक्खे जाते हैं। 


इसी प्रकार प्रांतीय अ्र्थ-विभाग का संगठन और कार्य होता है। 


कुल तथा विशुद्ध आयव्यय--बज्-संबंधी एक विचारणीय 
प्रश्न यह है कि उस सें कुछ आयब्यय की रक्षमें दिखाई जॉय या 
विशुद्ध आयव्यय की । पद्धति के सेद्‌ से विविध रक्षमों के अंकों तथा 
उन के योग में बहुत अंतर हो जाता है। उदाहरण के लिए मिटिश भारत 
में केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारें प्रति वष॑ लगभग तीन सौ करोड़ रुपया 
विविध करों से वसूल कर के विभिन्‍न कार्यों!.में ख़र्च करती हैं, परंतु 
साधारणतया यही समझा जाता है कि वाषिंक सरकारी आय तथा 
व्यय लगभग दो-दो सौ करोड़ रुपए हैं; सरकारी द्विसाब में आय तथा 
व्यय के अंतर्गत रक़मों का योग थही दिखाया जाता है। बात यह है 
कि रेल, डाक, तार, नहर आदि से जो कुल आय होती है, उस में से 
इन कार्यों के प्रबंध और संचाक्षन आदि में ख़र्च दोनेवाला रुपया 
मिकात्ञ कर विशुद्ध आय ही हिसाब में दिखाई जाती है। इसी प्रकार 
इन मर्दों के व्यय में, विविध कर्मचारियों के वेतन आदि का ख़र्च न दिखा 
कर केवल इन कार्यों सें लगी हुई एूँजी का सूद ही दिखाया जाता है। 
इस के अतिरिक्त, उपयुक्त विषिध कार्यों में जो सूलघन लगता है वह भी 
ख़र्च की रक्षमों में सम्मिलित नहीं किया जाता, अज्ग दिखाया जाता 
है। दिसाब की इस पद्धति से सरकारी वार्षिक आयव्यय दो-दो अरब 
रुपए के क़रीब ही रह जाता है। बजट में पूरी रक्षमें दिखाने से व्यवस्था- 
पक-सभा के सदस्यों के सामने संपूर्ण बात झा जाती हैं; परंतु रेल आदि 
व्यवसायिक कार्यों के झायव्यय का पूरा ब्यौरा देने से बजट बहुत बढ़ा 
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हो जाता है और उस का विचार होने में कठिनाई होती है। अतः सुविधा 
की इष्टि से इन ( व्यवसायिक ) कार्यों की विशुद्ध आयच्यय तथा अन्य 
कायों की संपूर्ण आयव्यय दिखाना उत्तम है। बजट की अत्येक मह 
स्पष्ट और सुबोध दोनी चाहिए, और विविध सहों का वर्गीकरण भो ऐसा 
होना चाहिए कि सदस्य उन पर सुगमता-पूवेक अपना मत दे सके । 

अन्य विचारणीय बात्तें--लाधारणतया किसी विशेष ध्यय के 
लिए कुछ विशेष आराय पहले से ही निर्धारित कर रखना टीक नहीं हैं । 
जहाँ तक संभव हो समस्त व्यय का समस्त झाय से ही मिलान करना 
चाहिए । 

कभी-कभी ऐसा होता है कि सरकार के अधिकार में कुछ रक्रम रिज्ञवे- 
फ़रंड के रूप में छोड़ दी जाती है, जिसे चद आवश्यकता! पढ़ने पर ख़र्च 
कर सके । इस रक़स का हिसाब अगले साज्र के बजट में दिखाया जाता 
है। ऐसी प्रथा आपत्ति-जनक नहीं है । रकम कम दी रक्खी जाती है, ओर 
आकस्मिक कार्य के लिए रखने की आवश्यकता भो होती है । 

व्यय का पूरक नत्शा--यदि किसी अकल्पित घटना के कारण 
सरकार को ध्यय के ज्षिए निर्धारित रकम से अधिक की आवश्यकता हो 
तो गवर्नर-जनरद्ध भारतीय व्यवस्थापक-मंडल् के सामने उस अधिक ख़र्च 
को सूचित करनेवाजा पूरक नक़शा उपस्थित कराता है। उस के संबंध 
में विविध नियम उसी प्रकार लागू होते हैं, जेसे वार्षिक आयब्यय 
अलजुमानपन्न के संबंध में होते हैं । ह 

इस व्यवस्था के परिणाम पर भी विचार कर देना चाहिए । ऐसे 
बजट से आर्थिक प्रबंध-संबंधी विषयों में बढ़ उब्ट-फेर होता है, और 
इस से जनता की द्वानि-होती है। इस ज्षिए यह थुद्ध आदि अकल्पित 
घरनाओं के समय ही उचित है। अन्यथा यह संभव है कि शासक, 
च्यय का ग़द्त अनुमाव करने करें, श्रथवा ठीक अनुमान कर के भी 
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उसे प्रतिनिधियों से छिपाने के क्लिप पहले बजट में कम रकम दिखाएँ 
और शेष के क्षिए पीछे पूरक बजठ घनाएँ । यंह अजुचित है। 

प्रक बजट की भांति असाधारण बजट की श्रथा सी विचारणीय है । 
कपी-कप्ती जिस ज्यय को आमदनी से चुकाना चाहिए, उसे वैसा व कर, 
जनता से विशेष धन वसूल कर के चुकाने का प्रयत्ष किया जाता है, और 
उस का हिसाब साधारण बजट से अक्ूग रक्खा जाता है। जब तक कि 
विशेष कारण न हो, ऐसा करवा ठीक नहीं है । 

खर्चे करने का ढंग--सरकार के विविध विभाग हैं, प्रत्येक विभाग 
में कई प्रकार के ख़र्च होते हैं, यथा कर्मचारियों का वेतन, आफ्रिस-व्यय, 
पुरस्कार, भत्ता अदि। किसी कार्य में निर्धारित से अधिक ज़चे नकिया 
जाय, इस का ध्यान रक्खा जाता है। जिस कार्य के किए जितना रुपया 
दिया जाता है, उस का ठीक-ठीक द्विसाब रक्खा जाता है और उस की रसोद 
रखने की भी व्यवस्था की जाती है, जिस से कोई आदमी हिसाब में गड- 
बढ़ न कर सके । अधिकतर झ़च करने का काम 'इंपीरियल बैंक” हारा 
होता है। 

आय वचसूत्ञ करने को पद्धति--प्रिटिश भारत यद्यपि शासन की 
इष्टि से जिलों में विभक्त है, वास्तव में ये विभाग आय की दृष्टि से किए 
गए हैं। ज़िले के मुख्य अधिकारी को बहुत से स्थानों में 'कलेक्टर” कहा 
जाता है; कलेक्टर का अर्थ है, वसूल्न करने वाला ज्ञित्रा-मेजिस्ट्रेट अपने 
ज़िले की मालयुज़ारी बसूल करने का उत्तरदायी होने से 'कल्तेक्ट” कह 
जाता है। उस के अधीन कई तहसीलदार होते हैं जो एक-एक तहसील 
के किसानों से, नंबरदारों और पटवारियों को सहायता से मालगुज्ञारी 
और आबपाशी की रक्में वसूल करते हैं। एक तहसीक्ष के गाँवों की सब 
आमदनी तहसील में जमा होती है, वहाँ से वह ज़िले के ख़ज्नाने में भेजो 
जाती है। जिले के ख़ज़ाने में मालगुज़ारी और आबपाशी कौ आय के 
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विचार करने के द्विए पार्ल्ियामेंद को एक सिल्लेष्ट कमेटी बनाई जाती है । 

भारत-मंत्री का अधिकार--भारतीय झाय-न्यय पर पूर्ण और 
अंतिम निर्यश्रण ब्रिटिश पा्जियामेंट का है। वह यह नियंत्रण भारत 
मंत्री द्वारा करती है। यह पालियामेंट का एवं ब्रिटिशनमंप्रि-मेडल का 
सदस्य होता है। इस के कार्योत्रय को 'हँडिया आफिस”! और इस की 
सभा को इंडिया छौंसित! * कहते हैं। इंडिया-कॉसिल में भव ८ 
से १२ तक सदस्य रहते हैं और उस का अधिवेशन अंतिसास एक वार 
होता है, जिस का सभापति भारत-मंत्री या उस का नियुक्त किया हुआ 
कोई कोंसिद का सदृस्थ होता है। 

इस कोंसिल के बहुमत बिना भारत-संत्नी-- 

(१) भारतवर्ष की आमदनी ज़र्च नहीं कर सकता ; 

(१) ऋण या ठेका नहीं दे सकता; और 

(३ 9 किसी महत्वपूणं पद पर किप्ती कर्मचारी की नियुक्ति नहीं 
कर सकता | राजल-विभाग के लिए एक 'राजस्व-समिति' नियत है। 
नियम के अजुसार, यह समिति भारतीय राजस्व-संबंधी सर्वोच्च संस्था है! 

कौसिल में दो सदस्य ऐसे होते हैं, जो राजस्वन्संबंधी शाव के 
कारण ही लिए जाते हैं। यह सदस्य प्रायः दांदृव के सर्राफ्ते से व्यक्तिगत 
संबंध रखते हैं। इस दिए फोंसिन्ष पर, और कौंसिल द्वारा भारतीय 
राजस्व पर, दंदव के सराफ्ते का प्रभाव पढ़ता है। सारत-संत्री कौ 
कौंसि के हिसाव की जाँच एक विरीक्षक द्वारा की जाती है। 

हाई कमिश्नर-- सन्‌ १६१६ ई० से भारतवर्ष के लिए इँगकेंड में एक 





* सारतीय-संघ की स्थापना के बाद यह सभा नहीं रहेगी। हों; 
भारत-मंत्री के कुछ परामर्श-दाता रहा करंगे। 
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हाई कमिश्नर की नियुक्ति होती है। इस पदाधिकारी को उच विषयों में 
से कुछ सोंपे जाते हैं जो पहले भारत-मंत्री के अधीन थे, जैसे सरकार के 
लिए किसी माल्त का ठेका देवा, विदेशों में स्टोर, रेशवे का सामान आदि 
खरीदना | औपनिवेशिक सरकार स्वयं अपना हाई कमिश्नर नियुक्त करती 
हैं, परंतु भारत के लिए दवाई कमिश्नर फी वियुक्ति भारत सरकार द्वारा न 
हो कर ब्रिटिश सरकार द्वारा होती है । 

भारत सरकार और प्रांतीय सरकारों के अधिकार--नियम 
से तो भारतीय राजस्व पर भारत-मंत्री और उस कौ कोंसिल का पूर्ण 
अधिकार है, पर व्यवहार में भारत सरकार पूर्व प्रांतीय सरकारों को अपनी 
समस्त के अनुसार कुछ कार्य करने का अधिकार है। वह निर्धारित सीमा 
में नया ख़र्च और नवीन पढ़ों की स॒ष्टि कर सकती हैं । म्यूनिसिपेलिदियों 
ज़िला-बोड़ो' और पोर्ट ट्रस्टों को राजस्व संबंधी अधिकार भारतीय 
व्यवस्थापक मंडल से मिलने हैं । 

भारत सरकार तथा श्रांतीय सरकारें अपने झायव्यय के कार्य में 
प्रजा-प्रतिनिधियों के प्रति बहुत कम उत्तरदायी हैं, ध्यवस्थापक-समभाओं 
को अनेक सहद्दों पर मत देने का अधिकार हो नहीं है, जिन विषयों में 
उन्‍हें मत देने का अधिकार है, उन पर भी गवमर-जनरल और गवर्नर 
अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर के अपनी इच्छाजुसार ख़्े कर सकते 
हैं, यह पहले कहा जा चुका है । 


न्‍ 


अर पक कम पम्प तप प न 


तीसरा परिच्छेद 
व्यय का सिद्धांत ओर वर्गीकरण 


सरकारी आयज्यय में व्यय का महत्व--व्यक्तित आयब्यय- 
संबंधी सिद्धांत और सरकारी आयव्यय के सिद्धांत में बढ़ा अंतर है। 
मलुष्य प्रायः पहले अपनी आय को देखते हैं और उस के अजुसार ज्भर्च 
निश्चय करते हैं। इस के विपरीत राज्य अपने सम्मुख पहले यह विचार 
रखता है कि उसे देश में क्या-क्या काम करने हैं, उन में कितन/ ख़र्च 
होगा।* इस ज़र्च के लिए घह अपनी शाय-आप्ि के साय निकालता 
है, और विविध निश्चय करता है। हाँ, जब युद्ध भादि के समय 
राज्य का ज़र्चे बहुत अधिक बढ़ जाता है भ्रौर करों के बढ़ाने से भी ठीक 
काम नहीं चलता, तब उसे किफ़रायत करने, और आय को दचय में रक्त कर 
ख़र्च करने का अधिकार दोता है । कसी-क्ती ऋण लेने की भी आवश्यकता 
हो जाती है। परंतु थह विशेष अवस्था की बात हरी । साधारणतया 
जेसा कि ऊपर कहा गया है खूचे का हिसाब लगा कर आय निश्चय की 
जाती है। इस लिए राजस्तर के वर्णन में सरकारों व्यय का विचार 
पहले किया जाबगा, और सरकारी आय का पीछे । 





+ व्यक्तित और सरकारी आायब्यय में यह भी अंतर है कि व्यक्तियों 
की दृष्टि में बचत अच्छी समझी जाती है, जब कि सरकारी हिसाब में 
बचत श्रच्छी नहीं समझती जाती, कारण, उस से अपच्यय की ध्राशंका 
होती है। इस के विपरीत आय मे कमी होने से श्रधिकारी ज़्चे करने से 
सावधान होते हैं। 
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व्यय के भेद--व्यय के दो भेद किए जाते हैं--साधारण भर 
आसाधारण [ प्रति वर्ष द्वोनेदाला व्यय साधारण-ज्यय कइलाता है। 
शजल्व में इसी का विशेष विचार किया जाता है। इस के विपरीत जो 
व्यय भ्रकात्ष या युद्ध आदि में होता है, वद असाधारण व्यय कहलाता 
है। इस का परिमाण पूर्व समय भनिश्चित रहता है। इस का विचार 
प्रसंगाजुसार किया जायगा | 


साधारण ध्यय के दो भेद किए जा सकते हैं ।--( १ ) एजी-संबंधी 
ब्यय--नहर और रेक्षों में ख्चे होनेवाक्नी रक़में पेसे व्यय में गिनी 
जाती हैं। इस व्यय से भविष्य में झामदुनी होती है, पर यह आवश्यक 
नहीं कि वह आमदुनी ज्यय के विचार से अधिक द्वी द्ो। ऐसा व्यय 
उत्पादक भी हो सकता है, और अलुत्पादक भी । भारतवर्ष में अजुत्पादक 
व्यय का उदाहरण सौमा-पंत कौ रेज हैं, इन से जो आय होती है पह 
बहुत ह्वी फम होती है, भ्र्थात्‌ यह सदैव घाटे पर चलती है। (२) 
साधारण व्यय का दूसरा भेद आमदनी से किया जानेवाला ख़च्च है। 
इस में कुछ ख़र्च ऐसा द्ोता है, जो बार-बार होता है, और कुछ पुक जार 
किए जाने पर फिर चिरकात्ष तक नहीं करवा पढ़ता। कर्मचारियों का 
वेतनादि तो प्रति सास ही देना होता है, पर किसी कार्य के लिए सरकारी 
इमारतों का ज़र्च बार-बार नहीं होता । 


व्यय-संबंधी सिद्धांत--जेसा पहले कहा गया है, साधारण व्यय 
का ही विशेष विचार किया जाता है। इस व्यय के संबंध में निम्म-लिखित 
बाते ध्यान में रक्‍्खी जानी आवश्यक हैंः-- 

१--जवता कौ भलाई की दृष्टि से समाव उपयोगिता । श्रत्येक मद 
के ज़र्च की सीमांत-उपयोगिता यथासंभव समान रहनी चाहिए ! अर्थात्‌ 
प्रत्येक मद में ख़्च किए जानेबाले रुपयों की अंतिम इकाई से जनता 
को समान लास हो। यह अंतिम इकाई कंद्रीय सरकार की भहों में एक 
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लाख रुपए हो सकती है, प्रांतीय सरकार की भह्दों में एक हज़ार, और 
स्थानीय संस्याओं की मह्दों में संभव है, सौ रुपए दी हो । 

सरकार के मुख्य कार्य पहले घताएं जा चुके हैं। तदनुसार उसे 
विधिध मद्दों में रुपया खर्च करना होता है। श्रत्मेक मह में कितना रुपया 
बच्चे किया जाय, इस का विचार राजस्-शास्त्र में किया जाता है, और 
इस में उपयुक्त समानता के नियम के अनुसार निश्चय किया जाता है। 
हाँ, व्यवहार में इस नियम का उपयोग बहुधा बहुत कठिन द्वोता है, 
क्योंकि किसी भह में ख़र्च करने से जनता को जो छाम होता है, उस का 
ठीक-ठीक अनुमान नहीं दिया जा सकता। छुदु लाभ प्रत्यक्ष होता है 
और कुछ्ध परोत्ष । फिर लोगों क्री रुचि भोर विचार मिन्न-मिन्न होते हैं । 
क्रिस्ली को एक मदद का ख़र्च अधिक उपयोगी जैंचता है, किसी को दूसरी 
सदर का । इस अ्रकार केंवल्न व्यापारिक कार्यों' के जिन में होने- 
वाले लाभ छो द्वन्य के रुप में मापा जा सकता है, अन्य विपयों में वहुधा 
भत्-मेंद दता है । 

जिन देशों में उत्तदायी शासन-पद्धति प्रचलित हो, पहों जनता फ्रे 
चहुमत के अजुसार उपयुक्त पिपय का निर्णय किया जाता है। परंतु 
भारतब्रप जंसे देशों में, जहाँ प्रतिनिधियों का प्रभाव बहुत कम हो, 
समानता के सिद्धांत की चहुधा अवद्ेलना की जाती है । 

अस्तु, इस सिद्धांत के अनुसार यह विचार होना चाहिए कि प्रस्पेक 
सह पर किए हुए ख़र्च के अंतिम पुक लाख या एक हजार रुपए का सलाम 
राज्य को समान हो । उदाहरण के लिए सेना, शिक्षा और कृषि पर जो रकम 
व्यय करने का विचार किया जाय, उस के संबंध में सोचना चाहिए कि इन 
मदद की रकृमों में अस्येक्र में सच क्विए गए अंतिम एक हजार रुपए की उपयो- 
गिता समान हो; यदि सेवा में व्यय किए हुए अंतिम एक हजार रुपए से 
राज्य को उतना लास न हो, जितना उस एक हार को शिक्षा में व्यय 
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करने से दो, तो उस पृक इज़ार रुपए की रक्षम को सेना से 
हँदा कर शिक्षा-कार्य में लगाया जाय; इसी प्रकार फिर॑ विचार 
कर के देखा जाय भर यदि इस थार ऐसा अतीत हो कि सेना 
में एक हजार रुपया खर्च करने की अपेक्ता उसे कृषि में 
रूचे करने से राज्य को अधिक लाभ द्ोगा तो सेना हो 
मह में इतनी कमी कर के कृषि में हतनी ही धृद्धि की जानी 
चाहिए । इस तरह बार-बार सोच कर सब भहों की रक़में ठीक 
करनी धाहिएु । 

२--मितव्यय--अर्थात्‌ भ्रदपतम व्यय से उद्देश्य-सिद्धि । 
ज़चे में सितन्यय का विचार होने का महत्व सर्व-विद्ित है । 
मितव्यय कई प्रकार से हो सकता है । शासन-संबंधी मित्न-मिन्त 
पढ़ों पर जिन आदमियों को विधुक्ति की जाय, उन में उन की 
योग्यता के विचार के साथ यह भी विचार रहया चाहिए कि देशी 
व्यक्तियों के योग्य द्वोते हुए भी विदेशियों को भियुक्ति कर के 
यड़ी-बड़ी तबत़्वादहें तथा सफ़र-द्वच॑ आदि य दिया जाय । इंसी 
तरह राज्य में भिन्न-भिन्न कायों के ल्षिए जो सामान ख़रोदना हो 
उस के वास्ते बिना प्रयोजव विदेशों को रुपया न भेजा जाय, 
बरन्‌ उसे यथा-संभव देश में ही तैयार कराया जाय, जिस से 
यदि आरंभ में कुछु व्यय अधिक भी हो तो पीछे वेश में उस 
संबध में तयारी हो जाने से अंततः राज्य को बहुत लाभ ही 
होया । भारतवर्ष में इस सिद्धांत की बहुत अवददेलना की जाती 
है। यहाँ नौकरियों के भारतीयकरण फो तथा स्वदेशी सामान तैयार 
करने के कार्य क्रो प्रोत्साहन की बड़ी ज़रूरत है । 

३- स्वीक्षति--प्रत्येक मद पर ख़र्च करने- के लिए जनता 
के प्रतिनिधियों की स्वीकृति क्री जानी चाहिए, और किसी विभाग 
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के अधिकारी के स्परीकृत रक़म से अधिक्त खर्च न करना 
चाहिए । हिसाब की जॉच के समय उपयुक्त विषय का सम्यक 
विचार होना चाहिए । 


४- स्पष्टता--ज़र्च का पहले से ठीक अनुमान रहे तथा उस का 
हिसाव इस प्रकार सर्व-पाधारण के सामने रक्‍्खा जाय कि सुगमता- 
पूरक समऊ में भ्रा जाय और वे उस के संबंध में अपने झलोचनाव्मक 
विचार प्रकट कर सके | ऐसी ध्यवस्था से फ़्जूल झार्च रुकता है और 
ऊपर कह्दे हुए मितव्यय का विचार होने में सहायता म्रिकती है। 


राज्य को कर आदि देनेवालों को यह जानने का श्रधिकार है कि 
राज्य की आय किन कार्यों में व्यय होती है। आाज-कत्न प्रायः सभी 
समय देशों में सरकारी आायव्यय का ट्विसाव स्वं-साधारण के अवलोक- 
नार्थ सर्व-साधारण की भाषा में प्रकाशित करने की रीति है, परंतु जिन 
देशों में शिक्षा का यथेष्ट प्रचार न हो, धहाँ उक्त हिसाव प्रकाशित करने 
से भी यथोचित उद्देश्य-पूर्ति नहीं होतो। भारतवर्ष में सरकारी हिसाब 
अंग्रेज़ी भाषा में प्रकाशित किया जाता है। 

पुनः ऐसी व्यवस्था होनी चाद्विए कि सरकारी आयव्यय-विवरण 
स्व-साधारण को झदप मूह्य,में मित्र सके । थद्यपि यद्वों विविध प्न- 
पत्निकाशों में, संक्षेप में व्यय का दिसाव तथा कुछ थका-टिप्पणी आदि 
प्रकाशित होती हैं, सरकार की ओर से इस विपय की कोई ध्ययस्था 
नहीं है कि सर्व-साधारण को उस का ज्ञान हों जाय और उठे थाक्नोचना 
करने का अवसर दिया जाए । 

व्यय का वैज्ञानिक वर्गीकरण--वैज्ञानिक व्यय का क्रम वह माना 
जाता है लिस में व्यय की, महों का वर्गीकरण सरकार के कतट्यों के 
अलुतार हो ( सरहार के कर्तव्य प्रथम परिच्छेद में बताए जा जुके हैं.। ) 
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इस के अनुसार वर्गीकरण इस प्रकार होना चाहिए ;--- 


(१) रक्षा के क्िए--सेना, जज्ष-सेना, चायु-सेना, हुर्ग-निर्माण, 
सनिक सामग्री । 


(१२) शांति-सुन्यवस्था के लिए--इस में न्याय, पुक्तिस, जेल्व 
और शासन सम्मिल्नित हैं। शासन में गवर्नर-जनरत्न, गवर्नरों, और 
ज्ञिक्षा मजिस्ट्रेट आदि के संबंध में किए हुए ख़चे का समावेश होता है। 
इस कार्य के लिए राजनैतिक ख़र्च' की भी आवश्यकता होती है। सीमा 
पर रहने वाले कुछ सरदारों को शाति-स्थापन के लिप जो पुलाउंस 
(भत्ता) दिया जाता है, तथा एजंट गवर्नर-अनरज्ञ ओर पोसिटिकल्त एजंटों 
के बेतनादि में जो ख़र्च होता है, वह 'राजनैतिक खज़र्च' के अंतर्गत गिना 
जाता है । कंद्रीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापक-संडढल्लों और सेक्रेटेरियों की मद 
में किए जाने वाले ख़चे का, पंशनों का, और कर वसूल करने के ज़्च का 
समावेश शांति-सुन्यवस्था की मद में ही द्ोता है। 


(६३ ) जन-हितकारी या सामाजिक--शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, 
कृषि, उद्योग, सिविल निर्माण-कार्य, मुद्रा, टकसाल और विनिमय, भूग्भ, 
चनस्पति तथा जीवविदा-संबंधी कार्य, मनुष्य-गणना, श्रकात्न-रक्षा । 


(४ ) व्यवसायिक--रेल, डाक, और तार जंगल, नहर, आदि | 

व्यय का सरकारी वर्गीकरण--व्यय का वर्गीकरण समय-समय 
पर सित-सित्न लेखकों ने अनेक प्रकार से किया है। भारतवर्ष में सरकार 
अपने आयब्यय के अलुसान-पत्न में विविध रक़में इस प्रकार दिखाती 
है ;-- 

१---कर चसूल करने का ख़र्च--आयात-निर्यांत-कर, आय-कर, चमक, 


अफ्रीस, माज्षगुज्ञारी, स्टांप (क) ग़र-अदालती, (ख) झदालती 
जंगज, रजिस्टरी। 
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२--रेल 
३ --आवकारी 
३--डाक और तार 
दए--फाण 
६--सिविज्-शासन--साधारण शासन, लेखा-परीक्षा, न्याय, जेल, 
घुक्षिस, बंदरगाह, धर्म (ईसाई), राजबेतिक, वैज्ञानिक, शिक्षा, 
चिकित्सा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योगर्धवे, हवाई जद्दाज़, विविध 
विभाग । 
७--मिंद, दकंसाल भर विनिमय 
८घ--निर्माण-कार्य और सडक 
६--विविघध--अरक्राज्ष और बीमा, पेंशन भौर एल्ाउंस, स्टेशनरी 
ओर छुपाई, विविध, 
१०--सेना--स्थल-सेना, जल-सेना, सेनिक निर्माण-कार्य । 
११--प्रांतीय और केंद्रीय सरकार की पारस्परिक क्ेनी-देनी । 
यह वर्गीकरण स्पष्ठतः दूषित और अ्रवैज्ञानिक है। इस के कम में 
कोई सिद्धांत नहीं है। इस वर्गीकरण को न चदुज्ञने का कारण यह है 
कि सरकार को फिर तुलना के लिए पुराने बजठों को भो नवीन रूप में 
लाना होगा। इस में कुछ श्रम और कठिनाई अवश्य है। पर सुधार की 
दृष्टि से ऐसा करना उपयोगी है । 
केंद्रीय, प्रांतीय, ओर स्थानीय ध्यय--म्यय को प्रायः केंद्रीय 
और प्रांतीय में तथा कहीं-कहीं कद्रोथ, प्रांतीय, और स्थावोय व्यथ में 
विभक्त किया जाता है। इस के विषय में मिन्न-मित्र प्रणाल्ियाँ हैं, तथा 
इस विभाजन में पूर्व इतिहास तथा तत्कालीन शासन-अ्रयात्षी का भी 
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बहुत प्रभाव पढ़ता है। इस विषय में मुख्य बात थह हैं--सेना, रेल, 
डाक, तार, मुद्रा और टकसाल आदि जो कार्य संपूर्ण राज्य के छिप 
समान रूप से किया जाना आवश्यक हो, उस के लिए किया हुआ व्यय 
केंद्रीय माना जाता है, भर जो व्यय किसी खास ग्रांठ के लिए ही आ- 
घश्यक हो और जिस में प्रांत-मेद से सिन्न-भिन्न प्रकार को पद्धुतियों व्यवहृद 
हों, उस के क्षिए किया जानेवाला व्यय प्रांतीय समझता जाता है यथा-- 
शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग ,न्यायात्य, पुलिस आदि। 


जो कार्य किसो नगर, आम, अथवा आम-समूह के लिए ही आ- 
वश्यक हो, उस के किए किया जानेवाला ज्यय स्थानीय व्यय समझता 
नाता है--जेसे सदकों की सफ़ाई, रोशनी, प्रारंभिक शित्ता आदि । 


देश की समुचित उन्नति के ज्िप यह आवश्यक है कि केंद्रीय सरकार 
यथासंभव कम विषय अपने अधीन रख कर शेष सब के संचालन का 
अधिकार निम्नस्थ संस्याश्नों को दे दे। केंद्रीय सरकार विशेषतया नीति 
निधारित करे भौर प्रांतीय या स्थानीय संस्थाओं को विविध कार्यों" मे 
आर्थिक सहायता दे कर उन का केवल निरीक्षण करती रहे । भारतवर्ष 
में सरकार ने अधिकारों को बहुत ही केंद्रीमूत कर रक्खा है, अब इस मे 
सुधार हो रहा है। 

भारतवर्ष में केंद्रीय काय--शासन-संदंधी विषयों के दो भांग 
हैं“ ( ५) अखिल भारतवर्षोय या केंद्रीय घिषय, और (२ ) भ्ांतीय 
विषय । इसी वर्गोकरण के आधार पर भारत-सरकार ( केंद्रीय सरकार ) 
और प्रांतीय सरकारों के कार्यो" तथा डन को आय के श्रोतों करा विभाग 
किया गया है। केंद्रीय विषयों का उत्तरदायित्व भारत-सरकार पर है। 
यदि किसी विषय के संबंध में यह संदेह हो कि यह प्रांतीय है या केंद्रीय, 
तो इस का निपटारा कोसिल-युक्त गवनर-जनर करता है, परंतु इस विषय 
में अंतिम अधिकार भारत-मन्नी को है। 
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संक्षेप में, भारतवर्ष में सुस्य-मुख्य केंद्रीय विपय प्रह हैं:-- 
(१ ) देश-रक्ञा--भारतोय सेना तथा हवाई जद्दाज़, ( १) विदेशी तथा 
विदेशियों से संबंध, ( ३ ) देशी राध्यों से संबंध, ( ४ ) राजनैतिक ख़र्च 
(१ ) बढ़े बंदरगाह, ( ६ ) डाक, तार, देक्नीफ्रोन भर बेतार के सार, 
(७ ) आयात-निर्यात-कर, तथा नमक और अखिल भारतवर्षीय श्राय के 
अन्य साधन, ( रू) लिका, नोट आदि ( ६ ) भारतवर्ष का सरकारी ऋण 
(१० ) पोस्ठ आफ़िस सेविंग बैंक, (३३ ) भारतोय द्विसाब-परोक्षक 
विभाग ( १२ ) दीवानी और फ्रौजदारों क्वानून तथा उध के कार्य-विधान 
( १३ ) व्यापार, बैंक और बीमा-कंपनियों का नियंत्रण, ( १४ ) तिजारतो 
कंपनियाँ और समितियाँ, (१२ ) अफ्रीम आदि पदार्थों' की पैदाघार, 
खपत, और निर्यात का निमंत्रण, (१६ ) कापीराइट ( किताब प्रादि 
छापने का पूर्ण अधिकार ) ( १७ ) ब्रिटिश भारत में भाना, भ्रथवा यहाँ 
से विदेश जाना, ( १८) केंद्रीय धुक्षिस का संगठन, ( ३६ ) हथियार 
और युद्ध-सामग्री का नियंत्रथभ, ( २० ) सलुष्यनाणना, और औंकड़े या 
'हेरिसिटिक्स,' ( २४ 9 अखिल भारतवर्षीय नौकरियाँ; २२ ) प्रांतों 
की सौसा, और, ( १३ ) मा़दूरों-संबंधी नियंत्रण । 

प्रांतीय विषय--थे संछेप में निन्च-ल्षखित हैं --( $ ) सावंजनिक 
शांति (सेना छोड़ कर )। (२) प्रांतीय अदालत । (६ ) पुक्षिस 
(४ ) जेल । (३ ) आंत का सावेजनिक ऋण । ( ६ ) भांतीय सरकारी 
भौकरियाँ, नौकरी-कमीशन । ( ७ ) प्रांतीय पेंशन। ( ८ ) भांतीय निर्माण- 
कार्य, भूमि भौर इसारतें। (६ ) सरकारी तौर से भूमि भाप्त करना । 
(१० ) पुस्तकालय तथा आजायब-धर। (११ ) प्रांतीय व्यवस्थापक- 
मंदत्न के चुनाव । ( १२ ) प्रांतीय मंत्रियों तथा व्यवस्थापक-सभाओं और 
परिषदों के सभापति, उपसभापति और सदस्यों का वेतन और भत्ता । 
(३१३) स्थानीय स्वराज्य संस्थाएँ। ( १४ ) सावंजनिक स्वास्थ्य भौर 
सफ़ाईं, भ्रस्पताल, जन्म और सृत्यु का क्लेखा | ( १५ ) तीर्थ-यात्रा (३९) 
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कब्रिस्तान ( १७ ) शिक्षा। ( १८ ) सड़कें, पुल, घाट और आवागमन के 
अन्य साधन ( बडी रेलों को चोड़ कर ) । ( १६ ) जल्-प्रबंध, आबपाशी, 
नहर, बॉध, तााब और जल से उत्पन्न होने घाली शक्ति। ( २० ) कृषि 
कृषि-शिक्षा और अनुसंधान, पशु-चिकित्सा, तथा कॉजी-हाउस | ( २१ ) 
भूमि, माज्षगुज्ञारों और किसानों के पारस्परिक संबंध । ( २२ ) जंगल । 
(२३ ) खान, तेल के कुओं का नियंत्रण, ओर खनिज-उन्नति ( २४ ) 
मदुक्षियों का व्यवसाय । ( २१ ) जंगली पशुओं की रक्षा । (२६ ) गैस, 
और गैस के कारज़ाने । ( २७ ) प्रांत के अंद्र का व्यापार-वाणिज्य, 
मेल्षे-तमाशे, साहूकारा और साहुकार । ( २८) सराय । (२६ ) उद्योग- 
घंधों की उन्नति, माल की उत्पत्ति, पूत्ति और विवरण । ( ३० ) खाद्य 
पदार्थों' आदि में मित्नावट, तोज्न और माप। ( ३१ ) शराब और अन्य 
मादक वस्तुओं संबंधी क्रय-विक्रय और व्यापार ( अफ़ीम की उत्पत्ति छोड़ 
कर )। (३२) गरीबों का कष्ट-निवारण, बेकारी । (३३) कारपोरेशनों का 
संगठन, संचालन और परिसमाप्ति, अन्य ज्यापारिक साहित्यिक, वैज्ञानिक, 
धार्मिक आदि संस्थाएँ, सहकारी समितियों । (३४) दान, और देने वाली 
संस्थाएँ। (३९) नाटक, थियेटर और सिनेमा | (३६) जुआ और सह । 
(३७) प्रांतीय विषयों सबंधी क़ानूनों के विरुद्ध होनेवाले अपराध । (३८) 
प्रांत के काम के लिए ऑकड़े तैयार करना। ( ३8 ) भुतति का लगान, 
और माह्षगुज्ञारी-संबधी पेमाइश । (४०) आबकारी, शराब, गाँजा, झफ़ीस 
आदि पर कर,। (४१३ ) कृषि-संबंधी आय पर कर। ( ४२ ) भूमि, 
इमारतों पर कर । (४३) कृषि-भूमि के उत्तराधिकार-संबंधी कर | ( ४७४ ) 
खनिज अधिकारों पर कर । (४२) ज्यक्तिकर । (४६) व्यापार, पेशे धंघे पर 
कर । (४७) पशुओं और किश्तियों पर कर । (४८) साज्ञ कौ विक्री भौर 
विज्ञापनों पर कर । ( ४३ ) चुंगी। (५० ) विज्ञासिता की वस्तुओं पर कर-- 
इस में दावत, मनोरंजन, जुए सट्टेपर का कर सम्मिलित है। (११) स्टांप। 
(१२) प्रांद के भीतर के जत्न-मार्गों' में जानेवाल्ले माल और यात्रियों 
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पर कर । (१३) सागे-कर (टोल ) | (१४) अदाल्वती फ्रीस को छोड़ 
कर, किसी प्रांतीय विपय-संबंधी फ़ीस । 

व्यय का पक वर्गोकरण इस आधार पर भी किया जा सकता है कि 
कौन-कौन सी मदद पर जनता के प्रतिनिधियों का मत किया जाता है, 
और कौन-कौन सी पर नहों त्षिया जाता । परंतु ऐसा वर्गीकरण 
पराधीन, अर्ड-पराधीन, या अनुत्तदायी शासन-पद्धति वाल्ले देशों में ही 
किया जाता है, सम्य और उच्चत-राज्यों में तो सभी भहों पर जोक 
निर्वाचित सदस्यों वानी व्यवस्थापक-सभा की स्वीकृति ज्री जाती है, और 
उपयुक्त वर्गोकरण की आवश्यकता नहीं रहती | इस संबंध में, भारतवर्ष 
में होनेवाले व्यय के विषय में पहल्ले विचार किया जा चुका है | 


न्‍सकमंन्‍मा्-कध-मन्‍मन- कामन--पाएजामाग. 


चोथा परिच्छेद 
देश-रक्षा का व्यय 


सैनिक व्यय--भारतवर्ष में सरकारी व्यय की सब से बढ़ी मदद सेना 
है। इस ध्यय में (क) काम करने वाली ( इफ़ेक्टिव ), ओर काम न करने 
बाली सेवा, (ख) समुद्री बेढा भर (यु) सेनिक मकान आदि का व्यय 
सम्मिलित है। इन में (क)-संबंधी कुछ व्यय भारतवर्ष के अतिरिक्त 
इंगकैंढ में भी होता है। भारतवर्ष में ज्यय विशेषतया निम्नलिखित 
विषयों में होता हैः-- स्थायी सेना, शिक्षा, अस्पतात्, डिपो, सेना का 
खद॒र सुक्लाम ( हेदु क्वाटेर ), जल-सेवा, हवाई फ़ोज, वायुयान आदि, 
सहायक और टेरीटोरियल् विशेष कार्य-कर्चा, स्टाक-हिंसाब। सेना- 
संबबी जो व्यय इंगजैंड में होता है, वह सुस्यतया इन विषयों में 
होता हैः-- भारतवर्ष की त्रिटिश-सेना के कार्य के बदले बार आएिस! 
- ( युद्ध-विभाग ) को देने के वास्ते, भारतवर्ष में 'काम करने वाली 
ब्रिटिश सेनाओं की यात्रा के समय का बेतन और सत्ता, अफ़सरों के परि- 
बार की फ़र्लों ( अवकाश ) का भत्ता, अफ़सरों के परिवार, विवाह आदि 
का भत्ता, ब्रिटिश सेना से क्षिए हुए स्टोर के बदले युद्ध-विभाय को देने 
के धास्ते, म्रिटिश सेना को कपड़ों का एलाउंस भर बेकारी का बीमा, 
विनिमय-संबंधी, स्टोर ख़रीदने के क्षिए, हवाई फ्लौज, स्थक-द्विसाव आदि। 

सैनिक व्यय की वृद्धि--सन्‌ १८५4 ईं० में भारतवपषे का 
सेनिक-व्यय साढे बारह करोड रुपए था। अगले वर्ष यहाँ राज्य-ऋंति , 
हुई, उस के वाद यह व्यय साढे चौदह करोड़ रुपया हुआ, सन्‌ $८४प८५ 
ईं० में यह सत्रद करोड़ हो थया । योरोपीय महायुद्ध से पूर्व सन्‌ १8 १३- 
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४ ईं० में यद लगभग ३० करोड़ था। महाबुद्ध में यह ओर बढ़ा । सन्‌ 
१६-२१-११ ईं० सें यह ७८ करोड़ पर जा पहुँचा । इस धर्ष क्रिफ़ायत- 
कमेटी नियत हुईं । पद्मात्‌ व्यय कुछ घटा । सन्‌ १६३४-३९ ई० में व्यय 
का अनुमान '४० करोड़ रुपया था। 


सावजनिक ऋण का प्रधान कारण सेनिक व्यय की यह भयंकर 
चृद्धि है। इस लिए उस की एक बढ़ी मात्रा सेनिक व्यय के लिए ली हुईं 
समसनी चाहिए, और ऋण के सूद का एक बढ़ा भाग सेनिक-ध्यय में दी 
जोइना चाहिए। धुनः सीमा-पँत की रेले भी सेनिक आवश्यकताओं 
के कारण ही वनाई जाती हैं; और उन में जो घाटा रहता है, चह भी 
सेनिक व्यय में सम्मिलित द्वोना चाहिए। इस अकार यह सब दिसाव 
जोइने से मालूम होता है कि सेनिक व्यय की जा रक़में ऊपर दिखाई 
गह्टे हैं वास्तव में उन से बहुत अधिक ख़र्च हुआ है । 

वृद्धि के कारण--इम सेनिक व्यय को बुद्धि के कारणों पर विचार 
करते है तो निश्नलिखित बातें सामने आती हैं.--- 

(७ ) सन्‌ ३८९७ हं० को राज्य-कांति से पहले यहाँ अगरेज़ 
सिपादहियों की संख्या ३४ हजार और देशो सिपाहियों की संख्या २३१ 
इज्ञार थी । परचात्‌ सरकार ने तय किया कि प्रति दो देशी सिपाद्दियों 
के पीछे पुक ऑगरेज़ी सिपाही रक्खा जाय, और भारतीय सेना का 
प्रबंध इँगलेंढ के युद्धू-विसाग अर्थात्‌ वार आफ़िस” से हो। एक 
अँगरेज़ सेनिक, उसी पद पर काये करनेवात्ले देशी सैनिक को अपेक्षा 
सब मिला कर प्राय; पॉच शुना चेतन पाता है। इस के अतिरिक्त उस का 
तथा उच्च ऑँयरेज़ अफ़सरों का इंगलेंड से आने-जाने तथा पेंशन का 
व्यय भी भारत-सरकार को देना पढ़ता है। 

(ख ) वेतन और पेंशन के अतिरिक्त अँगरेज़ सेनिकों को तरह- 
तरह के एलाउंस मित्नते हैं। अयोग्य तथा मरे हुए सिपाहियों के घर- 
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वालों को धर देने के लिए ख़रात की मद छुली हुईं है। महायुद्ध के 
वाद ब्रिरिश युद्धू-विभाग (वार आफ़िस ) ने दो नह मई और 
निकाल दी हैं । उन में एक का नास है बेकारी का चीमा, और दूसरी 
का व्याह का भत्ता | कमेरियों की बैठक और विनिमय आदि अन्‍्य- 
अन्य भ्दों में भी ब्रिटिश युद्ध-विसाग सारत-सरकार से प्रति वर्ष 
करोड़ों रुपए लेता है ! 


(ग ) अंगरेज़ सिपाद्दी भारतवर्ष के व्यय से शिक्षा पाकर ८/३० 
वर्ष यहाँ नौकरी करते हैं; थे पीछे ज्ौट कर जन्म भर ब्रिटिश सरकार 
की रिज़वे (रह्चित ) सेना का काम देते हैं । इन्हें भारतवर्ष से निर्धारित 
रकम मित्रती रहती है । 


(घ) युद्ध की नई-नई आविष्कृत बहु-मू्य वैज्ञानिक सामग्री 
भी सेनिक व्यय को अ्रधिकाधिक बढ़ाती रहती है। 


(७ ) भारत-सरकार के सन्‌ १०५६ वाली पश्चिमोत्तर-सीमा से 
आये बढ़ने से भो सेनिक व्यय की वृद्धि हुईं है। वज़ीरिस्तान में उसे 
प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए व्यय करना होता है । 


(च) भारतवर्ष को सीमा से बाहर भारतवर्ष कला रुपया ख़र्च 
करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। 
उस समय झंद वाद-विवाद होता है, पर प्रायः स्वोकृति मित्ष जाती है 
सन्‌ १मश्म ई० से १६०० तक भ्फ़ग़्ानिस्तान, सूडान, चित्राद्व, तिब्बत, 
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ट्रांसवात्न आदि में जो युद्ध हुए उन युद्धों के ख़चे का बढ़ा हिस्सा भारत- 
वर्ष ने, पार्तियामेंट की स्वीकृति से, दिया । गत थोरोपीय महायुद्ध में 
भारत से नो सेवा गई थी, उस का ख़चे भी भारतवर्ष की आय 
से दिए जाने के ज्िए पार्लियामेंट से स्वीकृति ली गई थी। 


(७ ) भारतवर्ष को इंगल्षेंड के जहाज़ी बेड़े के ख़्च॑ में भाग लेना 
पड़ता है । 

किफायत कमेटी का सत--सन्‌ ३६२३-२२ हैं० की किक़ायत 
छमेटी ने सेना-संबंधी विविध भागों में की जानेवाल्ली किफ्रायत का 
ब्यौरा जंगी ल्वाद के द्वाथ में छोड़ते हुए, यद् मत प्रकाशित किया था ३--- 

(क ) छड़नेवात्ञी फ्रोज घटाकर तीच करोड़ की किफ्रायत की 
जाय | 

(ख ) प्रबल रछ्षित सेना रकखी जाय, मिस से युद्ध के समय 
हिहुस्तानी चटालियन २० फ्री सदी घटाई जा सके । 

( श) मोट्रगाड़ियाँ, जंगी जहाज़ भौर स्थाक घटाए जाय; सामान- 
संग्रह और फ्रौजी कार्य में किफ़रायत की जाय। 

कमेटी ने यह स्वीकार करते हुए भी कि यहाँ शांति-काक् में भी 
चुड-काल की तरह सेना रकसी जाती है, सेनिक व्यय को क्रमशः ३० 
करोड रुपए तक घदाए जाने की आशा प्रकट की थी । 

सेनिक खच घटाने के उपाय---(क) भारतीय सेना का इंगलेंड 
के युद्ध-विभाग ( घार भाफ़िसर ) से संबंध तोड़ कर उस का प्रबंध भारत 
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सरकार के हाथ में दिया जाय, और भारतीय व्यवस्यापक-सभा के 
सतालुसार इस विभाग का व्यय निश्चय हुआ करे । इस ससय मिटिश 
युद्ध-विभाग-मन-माना ख़र्च भारतन्सरकार पर डाल देता है; यह अजुचित 
है । 

(ख ) श्ंयरेज्ञी सेनिक जितने दिन यहाँ नौकरी करें, उतने दिन का 
उचित वेतन उन्हें दिया जाय, उन की शिक्षा का भार ब्रिटिश-सरकार 
अपने ऊपर तो, क्योंकि उन का अधिकांश लाभ उसे ही मित्षता है। 
अँगरेज़ी सेनिकों के एल्ाउंस भर पेंशन में सी उचित कमी की जाय। 

(ग ) सरकार प्रजा को संतुष्ट रक्खे और उस के बल को अपता घल 
समझे, सेना का भारतीयकरय हो भ्रथाँत्‌ ख़र्चील्ा मिरिश भाग कमर 
कर के उस के स्थान में वीर, देश-प्रेमी भारत-संदान को भरती किया 
जाय । भारतवासियों की सेनिक शिक्षा की समुचित व्यवस्था हो, जिस से 
समय पर स्वदेशवासी स्वयं अपनी रक्षा कर सके, और स्थायी सेना यथा- 
शक्ति कमर रखनी पड़े । 

(घ ) सीमा-पार की स्वतंतन्नता-प्रेमी जातियों की स्वत॑न्रता में बिरकुछ 
इस्तत्तेप न किया जाय, वहाँ से सब सेना इटा ली जाय । 

( व) सेनिक स्टोर, सामग्री, संग्रहालय ( ढिपो ) निर्माण-कार्य 
आदि में किफ्रायत की जाय । अनावश्यक सामान बड़ी भात्ना में जमा रख 
कर उस सें रुपया न फेसाया जाय, तथा यथा-संभव सब सामान भारत- 
वर्ष में ही तैयार कराने और ज़रीदने का विचार रक्‍्खा जाय । 

(छु ) समान उपयोगिता के सिद्धांत का विचार रकखा जाय, अर्थात्‌ 
इस भद्द में ख़र्च की रक्त का निश्चय करते समय यह सोचा ज्ञाय कि 
इस के अंतिम पक करोड़ रुपए के ख़्चे से जनता को उतना ही लाभ मित्षता 
है या नहीं, जितना किसी अन्य मद में एक करोड़ रुपया ख़र्च करने से 
मिल सकता है। जब ऐसा न हो, वह एक करोढ़ रुपया इस सह से हटा 
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कर ऐसी अन्य मदद में ख़च किया जाय, लिप में ज़्च करने से उस की 
उपयोगिता अधिक होती हो । 

उपयुक्त सिद्धांत का विचार सेनिक व्यय के विविध अंगों में भी 
किया जाना चाहिए। भविष्य में भूमि की अपेक्षा आकाश में थुद्ध दोने 
की अधिक संभावना है, श्रतः स्थव्न-सेना के व्यय में ऋमशः कमी करते 
हुए बायुयानों और आकाश-युरू-साममी की बुद्धि में अधिक ध्यान 
दिया जाना चाहिए, जिस से भारतीय सेना की कार्य-चमता बढ़े। इस 
समय सारी ख्च॑ सदते हुए भी भारतवर्ष आवश्यकता होने पर आत्म- 
रहा में स्वावलंबी होगा, इस की आशा बहुत कम है। 

(ज ) सेनिक ध्यय की रक़्स का विचार करते हुए भारतवर्ष 
की आर्थिक दशा का, तथा थहों के कुछ सरकारी आवय-ब्यय का ध्यान 
रक्‍्खा जाना भ्रावश्यक है जेनेवा की अंतरांष्ट्रीय परिपद्‌ ने यह सिक़ा- 
रिश की थी कि कुत्न सरकारी आय का २० श्रति शत तक सेना में ख़चे 
किया जाया चाहिए। भारतवर्ष में कंद्रीय तथा प्रांतोय कुल सरकारी 
वार्पिक आय लगभग २०० करोड़ है। इस हिसाव से यहाँ सेनिक ध्यय 
४० करोड रुपए' होना चाहिए, परंतु इस में जनता की आर्थिक अवस्था 
का भी विचार किया जाना भावश्यक है। यहाँ पर कर-सार बहुत अधिक 
है। इस विचार से यहाँ ४० करोड़ से धहुत कम ज़र्च होना चाहिए । 
इस विपय का सभ्यक्‌ विचार होने के ्विए थद आवश्यक है कि यह 
ख़्चे जनता के प्रतिनिधिभों के मताहुस्तार हो, उन का इस पर एखे 
निय॑त्रण हो । 


पाँचताँ परिच्छेद 
शांति ओर सुव्यवस्था का व्यय 


शांति और सुच्यवस्था-संबंधी ख़र्च में निम्नलिखित ज़र्च सम्मिक्तित 
हैं :-- 

(क) कर वसूल करने का खर्च 

(ख) शासन 

(ग) न्याय, जेल, और पुलिस 

(घ) राजनैतिक ज़र्च 

(च) पंशन 

कर बसूज्र करने फा खचे--इस मदद में झायात-निर्यात कर, 
माजगुज्ञारी, स्टांप, जंगल, रजिस्टरी, अफ्रीम, नमक भर देशी माल पर 
कर की आय वसून्र करनेवाले कर्मचारियों के वेतन आदि के अतिरिक्त, 
श्रफ़ीम और नमक तैयार करने का द्भां भी सम्मिद्तित है। अफ़रीम के 
लिये पोस्त के डोडे, सरकार की देख भाज्ञ और नियंत्रण में, परिमित स्थान 
में ही बोए जाते हैं। कुक अफीम सरकारी एजंटों द्वारा बेची जाती है। 
विय्त वर्षो' सें कर वसूल करने के ख़र्च में बहुत बुद्धि हुईं है। बृद्धि 
का कारण विशेषतया सरकारी कर्मचारियों के पेतन का बढ़ना है। 
भारतवर्ष में अन्य अनेक देशों की अपेक्ता इस मद के ख़चे का, कुल 
सरकारी ख़चे से अनुपात अधिक है, इस का एक कारण यह भी है कि 
यह देश बहुत विस्तृत है और प्रति झ्ाम, आय की रक़म कम रहती है, 
तथापि यदि उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति हो तो उच के वेतनादि में 
बहुत क्लिफ़ायत हो सकती है, भर फलतः इस विभाग में होनेवाला झूच्चे 
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भी घट सकता है। इस समय यद्यपि निम्न कर्मचारियों का वेतन मासूली 
है, उच्च पदों पर अधिकतर विदेशी और विशेषतः अग्रेज़ नियुक्त हैं जिन्हें 
चेतन बहुत भ्रधिक दिया जाता है। इन नौकरियों के भारतीयकरण द्वारा 
इस मह के ख़्चे में कमी की जानी चाहिए । 

सिविल्ल-शासन--इस मदद के केद्रीय भाग में निश्नल्षेिखित व्यय 
सम्मित्नित होता है।--गवर्मर-जंनरल, तथा भारत-सरकार के सदस्यों, 
सारतीय व्यवस्थापक-सभा और राज्य परिषद्‌-संबंधी खर्च, फ्रेद्रीय 
सेक्रटेरियट और द्ेड-क्वा्टरों के आफ़िस का ख़र्च, बंदरगाहों, हवाई 
जहदाज्ञों, स्थदेश ( होम ) विभाग, राजनेतिक विभाग, तथा द्विसाब का 
जॉच-संबंधी ख़र्च, चीफ़ कमिश्नरों के भांतों में होनेवाला ( चीफ़ कमि- 
रनरों, ज्िलाधीशों, और उन के अधीन कर्मचारियों, न्‍्याय, पुद्धिस 
और जेल, विज्ञान, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, कृषि और उद्योग-धंणे 
संबंधी ) ख़चे, । इस मद के प्रांतीय भाग में निम्नलिखित व्यय सम्मिलित 
होते हैं:--गवनेरों और उन के मंत्रियों के वेतन और दौरे आदि का ख़र्च, 
प्रांतीय ध्यवस्थापक-सभाओं, तथा परिषदों-संबंधी द़र्च; प्रांतीय सेऋटेरियट, 
रेवन्यू बोडे, कमिश्नरों, फल्षेक्टरों और उन के सहायकों तथा तहसीलदारों 
झौर उन फ्रे भ्धीन कर्मचारियों का वेतन भौर आफ़िस ख़र्च; ट्विसाब 
की जॉच संबंधी जे । 

भारतवर्ष में ऊँची नौकारियोँ प्रायः अँगरेजों को ही दी जाती हैं। 
यहाँ उन्हें कितना भारी वेतन दिया जाता है इस के कुछ उदाहरण 


लीजिपुः--- 
अधिकारी वार्षिक वेतन 
गवरनेर-मनरत् २,६०,म००२० 


गवर्नर-जनरक्ष की प्रबंधकारियी फोसिल् के मेंबर प्स्येक 


घ०,०००, रु० 


९ कममांडर-इन-चीफ़ ) 9,००,०००, रुं० 
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शवनर ६६,००० से १,२९०,००० २० तक 
दीफ़' कमिश्नर ३६,००७ रु० 


ऊपर सिफ्रे वेतन के अंक दिएं हैं; पुल्लाउंस के अंक तो और भी 
भ्रधिक चकित करते हैं। उदादरणार्थ, वाइसराय का वार्षिक वेतव और 
एज़ारंस मिल कर चौदह पँव्रह लाख तक पहुंच जाता है। संसार के, 
आर्थिक दंटे से उच्नत देशों में मी, कह एक में शासकों का वेतन भौर 
एक्ाउंस इतना अधिक नहीं है। 


भारतवर्ष में सरकारी पदाधिकारियों की छुह्टी के नियम भी ऐसी 
डदारतों से बनाए गए हैं कि उन के द्वारा होनेवाले काम में हमे न होने 
देने के वास्ते, कम से कम ४० फ्री सदी आदमी अधिक रखने पढ़ते हैं । 
इस प्रकार जो काम १०० आदमी कर सके, उस के लिए हमें १४० रखने 
पढ़ते हैं। इस से ख़र्च बहुत यद जाता है। 


इस ध्यय में काफ़ी किफायत करने की आवश्यकता है। जिन विभायों 
को मिल्ञाकर इकट्ठा चक्वाया जा सकें, उन के लिए अ्रत्नग-अज्षग भ्रण्चिक ज़्चे 
व किया जाय | तथा जब किसी अधिकारी छा कोई विशेष कार्य न हो 
तो उस का साम-मान्र का द्ार्य औरों में बाद दिया जाना चाहिएं उद्ा 
हरयार्थ, मद्राप्त शांत में कमिस्नरों के बिना भी कास बराबर चल रहा हैं, 
तो अन्य रातों में इन के वेतव तथा इस के कार्याक्षयों का ख़र्च बंद कर 
दिया लावा चाहिए, परंठु केवल दो चार बड़े-बढ़े पदों को हटाने से ही 
काम न चलेगा । वर्तमान अवस्था में सभी पढ़ों छा वेतन निष्पन्त भाव से 
स्थिर होना चाहिए; रंग या जाति का भेद-भाव नहीं रखना चाहिए। 
यदि अँगरेज्ञ साधारय न्यायाजुमोद्ति वेततद पर काम न करें तो स्वदेश- 
प्रेमी सुबोग्य भारत-संत्ान से काम लिया जाना चाहिए । बड़े पदों का 
वेतन कम कर के उन स्थानों पर सारतीय अधिक संख्या में नियुक्त किए 
चॉय | उन्हें समुद्र-यात्रा आदि का भारी एज्ार्डस देने की भी आवश्यक्षता 


पद राजस्व 


न होगी, जो विदेशियों को दिया जाता है। परंतु इस में एक बाधा 
है। बहुत से उच्च पदाधिकारियों का वेतन क़ानून से निर्धारित है, उस में 
केंद्रीय अथवा प्रांतीय व्यवस्थापक-मंडल कुछ कमी नहीं कर सकता । 
अतः इस मद में कुछ वास्तविक कमी तभी हो सकती है, जब विधान में 
यथेष्ट परिवर्तन हो । भरस्तु, सरकारी पदाधिकारियों के वेतनादि पर कोक 
प्रतिनिधियों को पूर्ण नियंत्रणाधिकार रहना चाहिए ! 


न्‍्याय--इस मद्द में निम्नद्धेस्तित व्यव सम्मिलित हैं;--दहाईकोटे, 
कानूनी अफ़सर, ऐडमिनिस्ट्रेट-जंनरत्,, भूडीशक्ष कमिश्नर, दीवानी भौर 
सेशन कोर्ट, (ज्िज्ञा और सेशन जज, सबार्डिनेट जज, मुंसिफ्र, सुहाफ़िज् 
दफ्तर, और अन्य कर्मचारी) अदालत ख़फ़ीक्रा, भर, वकीलों की परीक्षा 
का खर्च । 

इस विभाग की कार्य-शमता घटाएं बिना भी इस के ख़र्च में कमी की 
जा सकती है। धानरेरी सजिस्ट्रेटों (अवैतनिक) न्याय करनेवाल्ों, और 
सुंसिफ़ों की नियुक्ति अधिकाधिक दोनी चाहिए। हा, थे सुयोग्य, ईमानदार 
और विचारचान्‌ व्यक्ति ही हों । आजकल भ्रधिकांश अच्छे व्यक्तियों 
की निधुक्तियोँ न होने से स्वेसाधारण की धारणा आनरेरी मजिस्ट्रेदों के 
विषय में अच्छी नहीं है। तबनिक विवेक से काम द्षिया जाय तो देश से 
पर्याप्त सुयोग्य व्यक्ति मित्र सकते हैं, जो अपने उच्तर॑दायित्व को 
समसते हुए सेवा-मांव से न्‍्याय-कार्य का संपादन कर सकते हैं । धस्तु, 
ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति से वेतन-भोगी मेजिस्ट्रेयें और झुंसिफ़ों की 
संख्या में और फलतः इस मद के ख़र्च में काफ़ी कमी हो सकती है । 

घुनाः स्थान-स्थान पर पंचायतों की स्थापना से भी इस मद में बढ़ी 
बचत द्ोती है। उस की वृद्धि ओर विस्तार के ज्षिए विशेष भयत्र किए 
जाने की आवश्यकना है। पतमान कात्ष में पंच नामज़द किए जाते हैं, 
वे निर्वाचित होने कगें तो वे अधिक विश्वास-साजन बन जाये। पंचायतों 
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में विशेष क्ञाम यह है कि पंच स्थानीय व्यक्ति होने से मामत्ने मुकदमे 
के संबंध में अच्छी जानकारी रखते है और इस लिए न्याय अच्छा 
कर प्कते हैं। क्योंकि पंचायतों में वक्ीत् क्योग पैरवी नहीं करते, 
अतः इन के ह्वारा मुक़दमे का फेसला कराने में लोगों का ख़र्च भी कम 
ता है। 


जेल-चिभाग--इस मह में जेल-अवंध, तथा जेल्ों के सामाव- 
संबंधी ख़र्च सम्मिद्षित हैं। जेल्ों के प्रबंध-न्यय में इंस्पेक्टर-अनरल 
और उन के दफ्तर आदि, सेंट्रक्न जेल्न, ज़िला जेल, हवालात, जेल-संबंधी 
पुलिस, जरायम पेशा जातियों के सुधारार्थ किया हुआ व्यय, और क्ेदियों 
के जेल से छूटने पर उन्हें निर्वाहार्थ विया हुआ उपया शामित्र है। जेल्ों 
के सामान में कैदियों के लिए क्षिया हुआ खाद्य पदार्थ ज्लरीदने में 
तथा जेज्ञ के कारखानों में काम करनेवाले नौकर, क्लक, और 
यांत्रिक के वेतन में तथा पत्न-ध्यवद्दार भ्रादि में होवेदाला खर्च गिना 
जाता है। 

वर्तमान दुशा में ज़ेल्ों पर किया जानेवाल्ा व्यय राज्य था समाज 
के लिए यथेष्ट द्वितकर नहीं है। जो झादमी एक बार कैद हो चुकता 
है, वह जेल के वातावरण और व्यवहार के कारण चहुधा और अधिक 
अपराधी चन जाता है, तथा समाज की उस पर संदेह-भरी दृष्टि रहने से 
उसे अपनी आजीविका के ज्षिप बड़ी कठिनाई होती है । इंस से उस की 
अपराध-प्रवृत्ति और सी बढ़ जाती है। जेढ़ों को प्रयाज्ञी में आमूल 
परिवतेन दोने की भावश्यकता है । 


पट राजस्व 
पुलिस-विभाग--इस मह का ज्यौरा इस प्रकार हैः -- 


( क ) हस्पेक्टर-जनरत्, डिप्टी इंस्पेक्टर-जनरल, ईल्यादि बढ़े-बढ़े 
अफुसरों का वेतन और आफिस खर्च । 


(ख ) ,जुफ़िया ( सी० आई० डी० ) विभाग का ख़र्च | 

(ग , ज़िला सुपरिटंडंट, उन के मांतहत भ्रफ़सर, पुलिस के सिपाही 
इत्यादि के चेतन भोर आफिस ख़चे । 

(घ ) गाँवों की पुलिस का द्र्च । 

( 'व ) रेढवे पुक्षिस का खर्चे । 


सरकार का पुलिस का, और ख़ास कर ,खुफ़िया-पुलिस विभाग का 
व्यय बहुत बढ़ा हुआ है। प्रायः साधारण एवं ,खुफ़िया दोनों प्रकार 
की पुल्षिस में बहुत कम शिक्षित भर बहुत कम सभ्य व्यक्ति रहते हैं । 
निम्न कर्मचारियों के वेतन भी बहुत कम हैं। आवश्यकता है कि 
पुलिस कर्मचारियों की संख्या कम की जाय। दा, जो ध्यक्ति रहे दे 
अधिक योग्य शिक्षित और सम्य हों। उच्च पदाधिकारियों का वेतन 
कमर करने तथा भारतवासियों क्रो अधिकाधिक नियुक्ति करने से हस मदद 
के ख़र्च में बहुत कमी हो सकती है । 

गोंवों की पुद्चिस के खर्चे के संबंध में किफ्रायत की 
ज़्यादा ग्रुंजाइश मालूम वहीं होती, उसका अधिकांश भाय 
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चौकीदारों का वेतन ही है, जो बहुधा बहुत कम होता है। यदि सरकार 
प्रजा को संतुष्ट रख सके तो पृद्षिस के बल की, ( एवं इस विसाय के 
ज्षिए ख़र्च की ) आवश्यकता चहुत कमर रह जाय । 

राजनैतिक ख़चे--इस मह में घहुत-सा खर्च पश्चिमी सीमा के 
स्थानों में होता है, वहाँ सरदारों को शांति-स्थापच के ज्ञिए विविध रक्में 
दी जाती हैं । विदेशों में अथवा भारतवर्ष के देशी राज्यों में, भारत-सरकार 
के जो पूज॑ट रहते हैं उन का वेतन आदि भी इसी मद के ज़र्च में सम्मित्षित 
होता है । इस ख़र्च पर व्यवस्थापक-मंडल के सदस्यों को मत देने का 
अधिकार नहीं है। इस ख़र्च में वास्तविक कमी करने के लिए सीमा-प्रांत- 
संबंधी नीति से परिवर्तन किए जाने की भावश्यकता है । 

पेंशन--पंशन देना सिद्धांत से अच्छा है, इस से सरकारी कर्म- 
चारियों को निर्धारित अवधि तक भक्ती प्रकार कार्य संपादन कर चुकने 
पर अपने निर्वाह की इतनी चिंता नहीं रहती, अतः वे अपना कार्य यथा- 
संभव संतोष-जनक बनाए रखते हैं। परंतु यद्द स्मरण रखने की बात है 
कि पशन सेवा करने के उपल्च्य में दिया जाता है, यह एक प्रकार से वेतन 
का ही स्वरुप है, अतः उन्हीं कर्मचारियों को दी जानी उचित है थो 
लाधारण बेतन पर, और काफ़ी समय तक काम कर । 


छठा परिच्छेद्‌ 


जन-हितकारी कार्यों का व्यय 


जन-हितकारी कार्यों में निन्नलिखित कार्य सस्मित्षित हैं:--शिक्ता, 
स्वास्थ्य और चिकित्सा; कृषि और उद्योग; सिविद्ञ निर्माय-कार्य; मुद्रा 
टकसाज्ष और विनिमय, विज्ञान और बंद्रगाहों-संबंधी कार्य । 

शिक्षा--इस मह में इन विषयों का ज़र्च होता है :-विश्व-विद्यालय 
और काक्षिज, माध्यमिक (सेक्रेंडरी) द्वाई स्कूल; प्रारंभिक शिक्षा; अन्य 
ज़ास-म़ास सकल, डायरेक्टर, इंस्पेक्टर इत्यादि का वेतन; आफिस ज्; 
छात्रवृत्ति । 


इस मह में ज़र्च अपेक्षाकत बहुत कम होता है और उस का जबता 
को यथेष्ट लाभ नहीं मित्र रहा है। भारतवर्ष की शिक्षा-प्रणाल्री में 
आमृत्न परिव्तत करने की आवश्यकता है। कालिजों से निकलने हुए 
अधिकतर युवक इधर-उधर बेकार फिरते हैं, उन्हें भ्रपनी आजीविका 
के उपाज॑न का भागे नहीं मिल्तता, और उन का जीवन बढ़ा संकटमय हांता 
है। अनेक बार तो आत्महत्या के भी समाचार मिलते हैं। औद्योगिक 
और शिद्प-ध्यवसाय भादि की शिक्ता की बहुत ज़रूरत है । 

भारतवर्ष इस समय कृषि-प्रधान देश है, परंतु यहाँ की शिक्षा इस 
इष्टि से भी उपयोगी नहीं दो रही है। अनेक स्थानों में भाषा का साध्यस 
ही अँगरेज़ी है, देशी भाषा नहीं। कृषि-कालिज और कृषि-स्कूलों से 
निकल्नयेषाले झुबकों की आझायः आएसों में निवास करने तथा खेती का 
काम बरभे की रुचि नहीं रहती, अथवां यदि रुचि भी हो तो उन के पास 


ल्न-हितकारी कार्यो का व्यय ६१ 


शावश्यक भूमि आदि साधन नहीं होते। इस का सुधार होना चाहिए, 
उपयुक्त कृपिशित्षा-संस्थाओं की, तथा कृषि को एक अनिवाय विषय के 
रूप में रखनेवाले माध्यमिक स्कूलों की, बहुत आवश्यकता है। 


देश में निरक्तरता का भर्यकर साम्राज्य है। सत्र्‌ १६३३-३२ ई० में 
स्वर्गीय गोखल्ने ने ब्रिटिश सारत में आरंभिक शिक्षा को निःशुल्क और 
अनिवार्य किए जाने के लिए प्रस्ताव किया था। उस समय विशेषतया 
आर्थिक कठिनाईयों के कारण सरकार ने उसे स्वीकार न किया। अब 
सब प्राँतों ने इस शिक्षा के प्रचार को आवश्यकता स्वीकार कर छी है, परंतु 
प्रगति बहुत कम हुई है। उदाहरण के किए संयुक्त-प्रांतीय सरकार ने उन 
स्यूनीसिपेलटियों को शिक्षा-संबंधी ब्यय का दो-तिहाई रुपया देना स्वीकार 
किया है, जो अपने च्षेन्न में प्रारंसिक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य करें, 
परंतु प्राय; स्यूनीसिपैज्ञटियों कौ आय के साधन इतने कम भौर उन की 
झन्य ज़रूरत इतनी अधिऊ हैं कि वे शिक्षा का एक-तिद्दाई ज्ार्च अपने 
ऊपर नहीं ले सकतीं । यही कारण है कि बहुत कम म्यूनीसिपैलसियों ने 
झपनी हद में आरंभिक शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क करने का अ्बंध 
किया है। ज़िक्षा-बोडों' कौ हालत तो और भी राव है, आमों में शिक्षा 
प्रचार की ओर बहुत ही कम ध्याव दिया जाता है बहुत कम आर्सों सें 
श्रभी शिक्षा अनिवार्य की गई है । यदि यह महत्वपूर्ण कार्य इसी प्रकार 
चलता तो यथेष्ट शिक्षा प्रचार के लिए सेकद़ों वर्ष लग जायेंगे। इस लिए 
मंतीय सरकारों को शीघ्र ही आतों में शिद्ा अनिवारय किए जाने का प्रबंध 
करना चाहिए। 


हमारी समझ में, इस की सब से उत्तम विधि यह है कि सरकार 
प्रत्येक ज़िला-बोड़े को ज़िले की मालगुज़ारी का एक-तिदाई भाग शिक्षा- 
प्रचार और अन्‍य कार्यो' के लिए दे दिया करे। इस से वे अनायास ही 
अपने-अपने ज़िक्ते में शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क कर सकेंयें। 


हर राजरव 


जिज्ञा-बो्हो को स्वय॑ भी शिक्षा-प्रवार की भोर उचित ध्यान देना 
चाहिए । 

दूसरे विभागों की तरदद इस विभाग में भी ऊँचे-ऊँचे अधिकारियों के 
वेतन और बाहरी टीप-ठाप के ज़्च में बहुत कमी करने की ज़रूरत है । 
सर्व-साधारण को सी चाहिए कि राष्ट्रीय शिक्षा-संस्थाएं स्थापित करने 
का अधिकाधिक उद्योग करें। 

घमे--इस मद्द से इसाईं पादरियों को वेतनादि दिया जाता है। 
इस का उद्देश्य सुढ्की तथा सेनिक ईंसाई-पादरियों कौ नेतिक उन्नति है। 
विगत वर्षों सें इस सद का झार्चे बढ़ कर ३३ छ्ाख रुपए हो गया है, 
वृद्धि का कारण विशेषतया वेतन का बढ़वा है। इस मद का ख़र्च भारत 
सरकार द्वारा होता हे, भौर इस पर व्यवस्थापक-संडल को मत देने का 
अधिकार नहीं होता ! यह क़ानून द्वारा निर्धारित है। जब कि भारतवर्ष 
में हिंदू , मुस्लिम, पार्सी आदि और सो कई धर्म प्रचक्षित हैं, सरकार 
द्वारा एक विशेष धर्स के लिए कुछ ज़्चे किया जाना सिद्धांत से स्ेधा 
अनुचित प्रतीत होता है; था तो सरकार सभी घर्मांघिकारियों के लिए 
ज़र्च करे, अथवा एक विशेष धर्म के क्षिए किए जानेवाले खर्चे को भी 
अंदु कर वे । 

चिकित्सा ओर स्वास्थ्य-रक्षा--इस महइ में इन विषयों का ज़र्च 
सरिमिसित है; 


(अर) चिकित्सा--कार्याक्षय ध्यय; सुपरिंटट; ज़िल्ा-चिकित्सा 
अफ़सर, और अन्य क्मचारी; अस्पताज्ष और शफ़ाख़ाने; सामान; सकान- 
किराया; विविध कर्मचारियों का वेतन और भत्ता आदि; रोगियों के पद् 
और भोजन; चिकित्सा सहायता; दाहयां, सेवा-ससिति, भायुवैदिक 
काछिज आदि; मेद्कित्न स्कूल और कालिज; पायल-ज्ञाना; रासायविक 
परीक्षक । 


जनहितकारी कार्यों का व्यय हे 


(था) स्वास्थ्य-कार्यालय-च्यय; वेतन, भत्ता और सामान आदि; 
स्वास्थ्य के लिए सहायता; ज्ि्रा-बोडों और अन्य संस्थाओं को; यात्रा 
के स्थानों को ; नयरों या देद्वातों में स्वास्थ्य की उच्चति ; प्लेग, भेल्लेरिया, 
भर छूत की बीमारियों का निवारण । 

भारतवर्ष में सृध्यु-संख्या बहुत बढी हुई है, महामारियों का मर्यंकर 
प्रकोप है। गॉवों भर शहरों के रोगियों की संख्या और अवस्था देखते हुए 
हस विभाग में ख़्च बहुत कम होता है| इस के बढ़ाए जाने की ज्ञरूरत 
है। इस से हमारा यह अभिम्राय नहीं कि सिफ्रे डाक्टर लोग ही अभिक 
संख्या में नियुक्त किए जॉय और अस्पतालों तथा शफ़ाज्ानों की ही संख्या 
बढ़ाई जाय। वैद्यों और हकीमों की भी यथेष्ट नियुक्ति की जादी चाहिए। 
ग़रोब भादमियों को सुफ़्त दवाई देने के लिए काफ़ी औपधालय खुलने 
चाहिए। सेवा-समितियों फो सहायता दे कर उन से भी बहुत काम कराया 
जा सकता है। देद्वातों में तो जनता की स्वास्थ्य-रक्षा के प्रबंध को बहुत 
ही कमी है। सरकारी और ग़ेर-सरकारी सभी प्रयत्नों की अवश्यकता है। 

कृषि--इस मद का ख़र्च इस विषयों में होता है:-- 

(अ) निरीचाय--अधीन कर्मचारी, पशुपालन, कृपि-प्रयोग; कृषि-इंजि: 
नियरिंग; कृषि-काज्षिज और अन्वेषण-शाला; अन्य निरीक्षक कर्मचारी; 
कृपि-फ़ार्म, नुमाइश और मेदे; पनस्पति-शात्रा, ज़िलों के और अन्य 
बाग; कृषि-स्कूल । 

(आए पशु-संबंधी वयय--निरीचाण; सुसाहश या सेल्ों में इनाम; 
अस्पताल और शफ़ाख़ाने; पशुपालन-क्रिया; अधीन कम चारी । 

(इ) सहकारी शाज़--रजिस्ट्रा; डिप्से और सहायक रजिस्ट्रार; 
क्लक और नौकर; हिसाब की जोंच; सफ़र का सत्ता; आकस्मिक व्यय; 
छोटे नौकरों का वेतन; दाइप राइटर, किताब, कपड़े आदि | 

जिन किसानों से सरकार प्रति वर्ष लगभग ३४ करोड़ रुपया साल- 
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गुज़ारी चसूल करती है, उन की भक्ताई के लिए केवल तीन करोड़ रुपए 
का ज़र्च बहुत कम है । किसान ही देश के श्रन्नदाता हैँ, इस भद्द में 
दम से कम तिगुना तो व्यय होना चाहिए । 

पशुओं के संबंध में भी खर्च बढ़ाना चाहिए। पशु-चिकित्सा विभाग 
को स्थापित हुए कट वर्ष दो गए, तो भी ध्रभी तक अनेक भावों में 
पशुश्ों की चिकित्सा का उचित प्रबंध करना थाक्ती है। सहकारिता के 
ज्ञाभ अव जनता को प्रकट हो गए हैं, इस कार्य को भी बहुत बढ़ाने की 
जरुरत है। कृषि-विभाग के प्यरनों पर दी किसानों की, और इस लिए 
अधिकाँश देश की उन्नति निर्भर है। देश में प्रति धर्ष अनाज की भयंकर 
कमी रहती है। यदि कृषि-विभाग के अफसर गॉंवों में जा कर भ्पनी देख- 
रेख में किसानों को नए तरीकों से खेती करने को उत्साहित करं, और 
उत्तम बीज आदि की सहायता दें तो देश में श्क्ष की उपज सहज दी बढ़ 
सकती है। निस्संदेद इस काम्र के लिए कृपि-विभाग के अफ़सर देश- 
प्रेमी एवं अजुभवी द्ोने चाहिए । 

सन्‌ १६३१-३६ #० से भारत-सरकार ने आमोन्नति के लिए विशेष 
व्यय करना आरंभ किया है। उस वर्ष एक करोड़ रुपया इस कार्य के लिए 
निर्धारित किया गया, तथा अ्रगले चर्ष ब्रजट में बचत होने पर थह भी इसी 
मह में लगाने का विचार किया गया। सरकार द्वारा ख़र्च की जाने धाली 
रक़म का परिमाण, विशाल आम-छेन्न तथा आम-जनता की दष्टि से बहुत दी 
कम है । परंतु इसका भी सम्यक्‌ उपयोग नहीं होता । अधिकतर रुपया 
सरकारी छर्मचारियों के वेतत और भत्ते आदि में, तथा कुछ दिखावटी 
कासों में ख़र्च दोता है। लोक-प्रतिनिधित्रों तथा जन-सेवकों का सहयोग 
प्राप्त नहीं किया जाता, और जो व्यक्ति सेवा-माव से आम-कार्य करते हैं, 
उन्हें किसी प्रकार की सहानुभूति या सद्दायता नहीं दी जाती। थद्दी 
कारण है कि कृपि-विभाग ह्वारा किए जानेवाले खूर्च से कृपकों को 
यथेष्ट लाभ नहीं पहुँचता । 


जन-हितकारी कार्यों का व्यय ह्द्ष 


उद्योग-धंधे--इस सद में ख़्च इन विबयों में द्वोता है--निरीक्षण, 
उद्योग-धं्भों को सहायता, अन्वेषण-संस्थाएँ, उद्योग झौर शिल्प-पंस्थाएँ, 
औद्योगिक घोर की इच्छा से खर्च होनेवाल्ता ज़ूर्च । 


इस विभाग सें भी खूर्च बहुत कम होता है। उद्योग-धंधों को 
प्रोत्शाहन देने के क्षिए खू्च बढ़ाने की व्यवस्था होनी चाहिए । साथ ही 
इस विभाग के कर्मचारी जनता के अधिक संपर्क में झा और मितल्य- 
विता-पूर्वक कगन से काम करें, तभी ययेष्ट लाभ हो सकता है। महात्मा 
गाँधी के अखिल-भारतौय चर्खा-संघ ने आमोद्योगों की उन्नति के लिए 
घढ़ा उपयोगी काम किया है। सरकारी कर्मचारियों को इस से शिक्षा तेनी 
चाहिए तथा इस विभाय के खूर्च से जनता को अधिकतम लाम पहुँचाने 
का प्रयत्व करना चाहिए | 


सिधित्ष निर्माण-छार्य--इस सह के केंद्रीय साग में भारत-सरकार 
से संबंध रखनेवाज्ञी इमारत, तथा दफ्तर, एवं समुब्रों में रोशनी-घर' 
आदि बनाने तथा उन की मरम्मत करने का ज्यय सम्मिक्तित है, ओर 
प्रांतीय सिवित्ष निर्माण-कार्य के ख़र्च में निशज्ललिखित खर्च होता है+-- 
नई इसारतों का खूच, नई सड़कों का खूचे, सड़कों झौर इमारतों की 
दुरुस्ती का खुचे, अफ़सरों का वेतन और आफ़िस खर्च, श्लौज़ार इत्यादि 
खुरीदने का खर्च, स्युनीसिपेत्षिटी, ज़िला बोर्ड और क्रस्वों की इमारतों 
के लिए दी जानेवाल्ी रकम, स्वास्थ्य-र्षा के क्षिए निर्माण-कार्य, इमारतें 
तथा पुत्त भादि | 
* इस विभाग में बहुधा अच्छा इसानदारी का काम नहीं होता। 
- यथेष्ट सावधानी बतेने से बढ़ी बचत हो सकती है, और उस बचत में 
कुछ और रुपया सिल्षा कर ज़िल्ा-बो्डो' की वे नई सइके बनवाई जा 
सकती हैं, जिन की व्यापार अथवा आमरदोरफ़्त के किए अत्यंत आवश्यकता 
है और जो घनासाव के कारण नहीं बनवाई जा रही हैं । 
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मुद्रा, 'कसाल और विनिमय--इस सह के केंद्रीय द्विसाब में, 
इन विषयों के कार्योक्षयों तथा टकसालों को चक्ञाने का खूचे शामित्र है। 
विभिमय की कानूनी दर एक शिलिंय छू; पंस फ्री रुपया है। इस प्रकार 
इंगबैंड में भारतवर्प-संबंधी जो खूर्च होता है, उसे चुकाने के लिए एक 
पोंड पीछे, तेरह रुपए पॉच आने चार पाई दिया जाता है। जब कभी यह 
दर गिर जाती है, उदाहरण के दिए फ्री रुपया एक शिलिंग चार पंस हो 
जाती है, और प्रति पौड १५ २० देने पढ़ते हैं, तो इस से जो क्षति द्ोती 
है, वह विनिमय की मद्द के खूचे में डाल दी जातो है। (यदि विनिमय की 
दर बढ़ जाय तो उस से होनेवाला लाभ, विभिम्य की आय में शामिल 
किया जाता है। ) 

इस मदद के आंतीय हिसाब में अधिकाँस केवल विनिमय-संबंधी 
खर्च हो होता है। विनिमय की दर से जब आंतों को हानि होती है, तो 
बह इस मद के खुर्च में दिखाई जाती है । 


सातवोँ परिच्छेद 
व्यवसायिक कार्यों का व्यय 


व्यवसायिक कांये--भारतवर्ष में सरकार द्वारा किए जानेवाले 
व्यवसायिक कार्य निम्नव्षिख्ित हैं।-रेल, डाक भौर तार, जंगल, नहरें, 
तथा स्टेशनरी और छापाखाना। 

रेज्--सन्‌ १६२९ ईं० से रेलों का दिसाब अन्य सरकारी हिसाब से 
पृथक्‌ रक्खा जाने लगा है | रेज़ों का काम यहाँ सन््‌्‌ १८४३ ह० से प्रारंभ 
हुआ। आरंभ में उन का अवंध और संचालन विविध कंपनियों द्वारा 
होता रहा। सरकार ने उन के लिए एक निर्धारित क्ञाभ की ज़िम्मेदारी 
ले की थी, अतः उन्हों ने मितव्ययिता से काम नहीं किया। बहुत-सा 
खुर्च अंधाधुंध कर ढाला | काक्ांतर में बहुत सी क्लाइने सरकार ने खुरीद 
की, इन में कुछ का प्रबंध वह स्वयं करती है, और कुछ का कंपनियों के 
ही हाथ में है। प्रबंध करनेवात्ली कंपनियों को शतनामे के अनुसार 
झुनाफा तथा घूद मित्रता है-। 

रेल की मद में निस्नलिखित व्यय होता हैः--- 

(क) सरकरी रेजों का खुचे, ऋण पर सूद, कंपनियों कौ लगाई 
पूंजी पर सूद, रेलों के खरीदने के लिए वार्षिक चृत्ति, क्षति-पूत्ति-निधि | 

(ख) सहायता-दत्त कंपनियों-संबंधो खूचे । 

किफ़ायत कमेटी ने सन्‌ १६२२ ई० में लाइनें उखाढ़ने और फिर से 
बैठाने की फ़जूलजूर्ची की आलोचना की, और ऐसी लाइनों के खूर्च की 
ओर विशेष रूप से ध्यान दिल्लाया, जिन से उस समय सुनाफ़ा नहीं 
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होता था। कमेटी ने बतलाया कि कितनी ही जाइनों में ज़रूरत से ज़्यादा 
इंजिन और डिव्वे रक्ले गए हैं, उस की सिफ़ारिश थी की ने झुनाफ़े की 
लाइनों का खुर्च घटाया जाय । सब रेलों में काम चलाने का खूर्च, इस 
हिसाब से घदाना चाहिए कि सरकार ने जितनी पूँजी लगाई है, उस पर 
सामूली दालत में कम से कम ४॥ फ्री सदी मुनाफ़ा हो। उच्च कमेचा- 
रियों का चेतन घठाने ठथा आवश्यक सामान भारतवर्ष में ही चनवाने से 
सी इस मह में बचत की जानी चाहिए । 


डाक और तार--इस सह के ज्यय में अधिकांश इस कार्य सें 
लगाई हुई एूँजी का सूद ही है। इस विभाग संबंधी विशेष बातें आगे 
इस से होनेवाली आय के भंग में कही जाँयगी । 

ज॑गल--इस मह में निन्न विपयों के ज़र्च का समावेश हैं -- संचालन- 
व्यय; चीफ़ कैज़रवेटर, क्लक, नोकर, डेरे आदि का ब्ययं; जंगलों की 
रक्षा, और चिस्तार; पशथ्च, स्टोर, नि श्रौज़ार, पुल आदि; जंगल से 
लकड़ी और दूसरी पैदावार क्षाने का ख़ाचे; अफसर, नौकर, फ्लक आदि 
का चेतन; कार्यात्षय-ध्यय आदि । 

अन्य विभागों की भाँति इस में भी बड़े-बढ़े अफ़सरों का वेतन और 
संस्या कमर करने से बचत हो सकती है । 

आवपाशी--इस मह में निन्नस्तखित व्यय सम्मिलित होता हैः-- 
(१ ) पुरानी नहरों के चालू रखने का ख़र्च (३) नहरों में लगी हुईं 
पूँजी का व्याज ( हे ) नई नहरों का ज््च । 

सरकार नदरों का काम क्रमशः चढ़ा रही है, यह ध्रच्छी बात है, 
इस से किसानों को लाभ द्वोता है और सरकार छो भी बढ़ी आमदनी 
होती है । इस कार्य के बराबर बढ़ते रहने की अभी बहुत ज़रूरत है। 

स्टेशनरी और छापाखाना--इस का ब्यौरा इस अकार है।-- 
सरकारी श्लौर जेत्ष के प्रेस के सुपरिंटेंडेंट और श्रत्य कर्मचारियों का 
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चेतन और अक्वाउंस, भेंस की सशीन और सामान, गोदाम, जिल्द 
बधाई, टाइप ढाद्वना आदि आदि; स्टेशनरी जो सरकारी स्टोर से 
क्वी गई । 

विशेष वक्तव्य--व्यय की मय में अब केवल ऋण का सूद रहता 
है। इस विषय का सविस्तर विचार अन्‍्यन्न पुक स्वतंन्न परिच्छेद में 
किया जायगा। 


आठवाँ परिच्छेद 
आय के साधन 


प्राक्षयन--जब से राजा पओ्रोर प्रजा का संबंध होने लगा, तभी से 
राजा को अपने मुख्य अयवा गौय सभी कार्यों को करने के लिए धन की 
आवश्यकता हाने लगी | इसी लिए राजा को प्रजा से धन मिलने लगा | 
राजा को मिल्वनेवाल इस घन का स्रूप देश-काल के अज्ुसार चदलता 
रहा हैं । पहल एक समग्र ऐसा भी रह घुका है क्वि श्रजा राना को उस 
के विविव कांग्रोी के लिए स्रय॑ ही घन दे दिया करती थी । झब राजा कर 
था टैक्स छग्मा कर तथा अन्य प्रकार से आवश्यछ धन घसूत्न करता है । 

राज्य की भांय के सावन--आज कल राज्य की आय के 
निम्नलिखित साधन होते हैंः-- 

(१) स्वयं सरकार द्वारा अधिक्षत तथा श्रवंधित संपत्ति, नज़ूल । 

(३ ) उत्तराधिकारी के बिना मरनेवाले व्यक्तियों की संपत्ति । 

(३ ) युद्ध आदि के लिए, लोगों का स्वेच्छा-पूर्वक दिया हुआ दान । 

(४ ) चंदा या सहायता, भ्रौर ज़ब्द किया हुआ माल । 

(४ ) महसूल या किराए-साड़े आदि से होने बालो ज्यवसाब्रिक 
आय | 

(६) फ़रीस या शुक्क । 

(७) कर । 

इन में से श्रथम तीन साधनों के विपय में कुछ मिशेष वक्तव्य नहीं है । 
शेप के संर्यंध में कुछ विचार आगे किया जाता है। 
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जब्त किया हुआ मात भर जुर्माना--हुछ घोर राजदोद झादि 
के अपराध करनेवाले ध्यक्ति का माल सरकार द्वारा ज़ब्त किया जाता है । 
यद्द बहुत कम दुशाओं में होता है, पर जब भी होता है, तो यद सरकारी 
झाय का साधन बनता है, यद्यपि इस का सुख्य उद्देश्य आय-प्रासि नहीं 
होता, अपराधी व्यक्ति को दंड देना होता है। जुर्माने को बात अपेत्षा-हृत 
साधारण है। जब कोई व्यक्ति राज्य के क्वानूनों का उल्लंघन करता है तो 
उसे बूंढ या झर्माना, अथवा दोनों होते हैं। सरकारी कर समय पर न 
चुकने की दशा में मी जुर्माना होता है। कभी-कभी कुछ न्यक्तियों के 
अ्रपराघ के कारण गाँव या नगर भर पर जुर्माना किया जाता है। जुर्माचे 
का उद्देश्य भाय नहीं होता, यथपि इस से थाय द्ोती है। उद्देश्य का 
विचार करते हुए, यह करों के अंतर्गत नही साना जाता, पर कुछ लोग इसे 
कर मानते भी हैं । 

महसूल या किराए-भाड़े आदि की आय--अँगरेजी में इस के 
लिए 'रेट्स' शब्द है। यह एक प्रकार से व्यवसायिक झाय है। सरकार 
जनता के लिए कुछ कार्य ऐसे करती है, जिन्हें आदमी अलग-अलग नहीं 
कर सकते, या जिन के लिए बहुत अधिक पूँजी की आवश्यकता 
होती है। ये कार्य सरकार के सुख्य कार्यों में से नहीं होते, गौण 
होते हैं। जो ध्यक्ति इन कार्यों से लाभ उठाता है वह उस का सूक्य 
अर्थात्‌ महसूल्न या किराया भाढ़ा आदि चुकाता है। ये कार्य देश-काल के 
अजुसार भिन्न-भिन्न दोते हैं। कुछ देशों में रेल, जद्ाज़, नहर, डाक, तार, 
आदि पर राज्य का अधिकार द्वोता है। रेलों का प्रबंध कहीं तो सरकार 
स्त्रयं करती है और कहीं कंपनियों को नियत समय के लिप ठेका दे दिया 
जाता है। पीछे वे राज्य की हो जाती हैं । कंपनियाँ व्यापारिक ढंग से 
काम चक्षाती हैं, अतः साधारणतया मित्तव्ययिता द्ोती है, परंतु वे जनता 
के हित का ध्यान कम रखती हैं। यदि पूर्वोक्त व्यापारिक कार्यों से झुनाफ़ा 
होता दो, तो यह स्पष्ट ही है कि इन कार्यों के संचालन में जितना व्यय 
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होता है, उस की अपेक्षा घजा से धन अधिक वसूल किया जाता है। कुछ 
दोगों का मत है कि राज्य की यह भांव भी कर समस्ननी चाहिए, क्योंकि 
यह राज्य के कार्यों में ख़्चे होतो है, घदि यह आय व हो, तो राज्य भरन्य 
प्रकार के करों से प्रजा से आय प्राप्त करके अपना कार्य चल्षाता। 

कुछ आदमी इस झाय को बहुत अच्छा समसते हैं, कारण कि यह 
उन ज्ञोगों से चसूत्र की जाती है जो इंसे देना सहन कर सकते हैं । परंतु 
यदि फ़जूत्न ज़र्ची होती हो था मुनाफ़ा अधिक रहता हो तो यह भाय भी 
प्रजा का बहुत हुसह हो जाती है, और इस से व्यापार आदि में बाधा 
हो सकती है। भारतवर्ष में रेजों और जद्माज्ञों की कंपनियाँ बहुत परुपात 
करती हैं और यहाँ के कंधे माक्ष की निर्यात और विदेशी तैयार मात्र की 
आयात पर अपेक्ाकृत कम महसूत्ष ज्ले कर उन्हें उत्तेजित करती है, और 
भारतीय उद्योग-धंधों के लिए घातक होती हैं । 

डाक और तार की झामदनी सी इंसी प्रकार की है। डाक द्वारा बहुत 
से आदमी पुस्तक या अखबार आदि भौ मेगाते हैं, इस लिए इंस का 
शुर्क अ्रधिक द्वोने पर शित्ता और साहित्य सें बाधक होता है। कुछ लोगों 
का कंहना है कि भारतवर्ष में कार्ड और किफ़ाफे का मृत््य अन्य देशों की 
झपेक्षा कम है, परंतु यहाँ के जन-साधारण की आर्थिक स्थिति का विचार 
कर जेने पर उक्त कपन असपूर्ण सिद्ध हो जाता है। 

फ्रीस या शुल्क--पह न्याय, शिक्षा, रजिस्टरी करने या पेटंट देने 
आदि कुछ विशेष कार्यो' के लिए सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से लिया 
हुआ धन है। यद्द उसी व्यक्ति या ज्यक्ति-समूह से लिया जाता है, जो 
शक्त किसी कार्य से ल्ञाम उठाना चाहता है। इस का “अनिवार्य रूप! 
समसने के ल्षिए जानना चाहिए कि यदि किसी व्यक्ति को कोई 
शदाल्तती डिम्मी सरकार से माल्य करानी है तो डले किसी ऐसी 
अदालत में ही अपने मुकदमे का फ्रेतला कराना होगा जो सरकार 
द्वारा स्थापित या अनुमोदित हो । इसी प्रकार किसी व्यक्ति को शिक्ता 
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संबंधी दिप्री सनद या डिप्लोमा सरकार तसी मान्य करती है, जब 
कि उस ने सरकारी या सरकार-संबरद्ध संस्था में शिक्षा पाई हो, या 
परीक्षा दी हो । इस किए शिक्षा-संबंधी योग्यता कों सरकार से मान्य 
कराने के लिए उक्त संस्थाओं की फ़ीस या शुर्क देना अनिवार्य है। 
साधारयतया इस का परिमाण किए हुए कार्य की तुलना में कम रहता 
है। उदादरण के लिए एक स्कूल के चलाने में जितना खूर्च पढ़ता है, उस 
स्कूल में पढ़नेवाों को फीस उस अलुपात से कम ही रहती है। भारत- 
बर्ष में स्याय-शुरक ख़च की श्रपेत्ता कहीं अधिक है, इस से सरकार को 
काफ़ी आय होती है। 

करों के संबंध में आगे लिखा जायंगा। उन में और फ़ीस में यद्द 
अंतर है कि कर उन कामों के वास्ते लिए जाते हैं, जिन का संबंध व्यक्ति 
विशेष से न हो, जो सब के लिए समान-रूप से लाभदायक समसे जाते 
हों; इस के विपरीत, फ्रीस केवल उन व्यक्तियों से ली जाती है, जो फीस 
के डपलचघय में प्रत्यक्ष रूप से लाभ उठाते हैं। 

कर---भज कक्ष राज्यों की अधिकांश आय करों द्वारा ही आप्त 
दोती है। सिन्न-मित्र ेखकों ने समय-समय पर कर? की परिभाषा 
घृथकू-एथक्‌ की है। साधारणतया निन्नज्खित परिभाषा की जा सकती 
---''कर, सार्वजनिक अधिकारियों को सरकार के उन कार्यों के लिए 
चाध्य-रूप से दिया हुआ धन है, जो सार्वजनिक द्वित के ज्षिए किए जॉँय, 
किसी विशेष व्यक्ति या व्यक्ति-समूह के ल्ञाभ के लिए नहीं ।” 

इस परिभाषा में निश्नल्लिखित बातें विचारणीय हैं--, 

३---सार्वजनिक अधिकारियों में कंद्रीय, म्रांतीय एवं स्थादीय सब 
झधिकारी सम्मिलित हैं। अतः देह्ातों या क्रुषों से स्थानीय कार्यो" के 
लिए लिया हुआ घन भी कर है। 

२--जो घन लिया जाता है, घह सावंेजनिक द्वित के लिए खर्च 
किए जाने के क्षिए है, किसी व्यक्ति-विशेष या जाति-विशेष अथवा 
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ससाज-विशेष के स्वार्थसाधन के ल्लिए वहीं। राज्य को इस बात का 
ध्यान रखना चाहिए कि यह इस दिपय में पत्षपात से काम न ले और 
किसी विशेष समुदाय के किए बहुत-सा घत न उड़ा दे । बहुधा स्वाधीन 
देशों में भी राज्य अपनी धनी या घर्माधिकारी ( पुरोहित भादि ) प्रजा के 
प्रभाव मे रहता है। फिर पराधीन देशों का तो कहना ही क्या, उन में 
तो राज्य का पदे-पदे शासक जाति से प्रभावित होना सभव है । 


निसस॑देह देश में ऐसे काम बहुत कमर होते हैं जिन से उस के 
प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञाभ हो, परंतु यदि किसी कार्य से अधिकांश जनता 
का दवित हो और उस से लाभ उठाने सें शेष जनता के लिए कोई बाघा 
न हो तो उस काम को सार्वजनिक कह सकते हैं। इस के विपरीत, यदि 
किसी कार्य से बहुत थोड़े-से आदमियों का द्वित दोता हो, शेष उस का 
उपयोग न कर सके, भर उन के लिए राज्य ने वैसा कोई दूसरा कार्य 
भी नहीं करा रबद्ा हो, तो इस कार्य को सावंजनिक कहवा जनता को घोखा 
देना है । हाँ, निर्धन रोगी और अंगद्दीन प्रजा की रक्षा का कार्य सावेजनिक 
साना जता है। 


कोई कार्य सार्वजनिक है या नहीं, इस बात की जांच करने का यह 
एक स्थूत्न नियम दिया गया है, परंतु कम्री-कभों बढ़ी जटिल समस्या 
उपस्थित हो जाती है। सुयोग्य न्यायाधीश ही भ्रच्छी तरह निर्यंय कर 
सकते हैं कि कौन-सा कार्य सार्वजनिक है और कौन-सा वहीं, इस लिए 
यह निर्णय करने का काम उन्हीं पर रहता चाहिए। भारतवर्ष में और 
तो और, ईसाई धर्म-संबंधी ( एकल्ेज़िएस्टिकल ) खुचे भी प्रति वर्ष 
सार्वज्ननिक साना जादा है और व्यवस्थापक-सभा उस पर अपना सत 
नहीं दे सकती । 


३६--कर, अँंतत्तः व्यक्तियों या व्यक्ति-समूहों से दी लिए जाते हैं। 
भोजन, वस्र आदि के कर कहने को तो पदार्थों पर द्धगाए जाते हैं, परंतु 
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इन के चुकानेवाल्ने द्वोते हैं, व्यक्ति या ध्यक्ति-समूह ही । 

४--वाध्य-रूप से! कहने से अभिप्राय यह है कि कर देने में व्यक्ति 
या प्यक्ति-समृह स्वतंत्र नहीं है। वे किसी निश्चित कर को देना चाहे 
या न चाहें, उन्हें वह देना ही पढ़ेगा। जब राज्य प्रजा के यथेष्ट प्रति- 
निधियों द्वारा पूर्ण-रूप से नियंत्रित हो तो इस में विशेष अनोचित्य भी 
नहीं । परंतु जब कोई कर इस तरह का है, जिसे देश के बहुत से आदमी 
पसंद नहीं करते, या जब कर से वसूल किया हुआ रुपया इस प्रकार व्यय 
होता है कि प्रजावर्ग के बहुत से आदमी उस के विरोधी हों, तो यह 
घाध्यता खटकती है । 

विदित हो कि आछुनिक काछ् में कर अनिवार्य करने में मूल उद्देश्य 
यह है कि कर का सार सब पर समान रूप से पड़े । यदि किसी आदमी 
को इस से सुक्त कर दिया जावे तो उस के हिस्से का कर-भार दूसरों पर 
पढ़ेगा; इस लिए प्रत्येक समर्थ व्यक्ति से कर अविवार्य रूप में ही जेना 
न्यायाजुमोदित है । 

६--धन! से यहां अमिप्राय केवज् प्राकृतिक या भौतिक पदार्थों से 
ही नहीं। अनिवार्य-रूप से सेनिक सेवा या बेगार लेन! अथवा अन्य 
कार्य करना सी पहले चिरकाज् तक कर का ही पुक स्वरूप माना गया 
है। अब भी युद्ध-काल में सेनिक-सेवा लिया जाना न्याय-विरुद्ध नहीं 
सममा जाता । हाँ, साधारण परिस्थिति में भी अनेक स्थानों में जो बेगार 
जी जाती है, वह सर्वथा अनुचित और न्याय-विरुद्ध है। 

विशेष वक्तत्य--स्मरण रहे कि 'कर प्रजा से वसूकछ किए जाते 
हैं, और अजा के लिए वसूल किए जाते हैं। अतः प्रजा को वह जानने का 
अधिकार है कि करों के रूप में जो घन राज्य संअह करता है, घइ्ट किन- 
किन कार्यों में प्यय किया जाता है । 

राज्य-कर का आधार संपत्ति पर लोगों का व्यक्तिगत अधिकार होना 
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है। यदि समस्त पदार्थों पर राज्य का ही स्वामित्व हो, तो व्यक्तिगत आय 
न हो, फिर करों की भी ज़रूरत न रहे; कारण उस दशा में सब आय 
सरकार की होगी, वही सब प्रकार का खझ्चे भी करेगी। उसी में उन 
कार्यों के कियू किय्रा हुआ ख़र्च भी श्र जायया, जिन के लिए पह कर 
लेती है। 

राज्य की आय के साधनों संबंधी प्रारंभिक बातों का वर्णन कर 
चुकने पर, भ्रय भगणे परिच्छेद में इस विपय पर विचार किया जायगा कि 
कर निर्धारित करने के नियम क्या हैं, और उन का किस प्रकार अथवा 
कहाँ तक पालन द्वोता है। आय के अन्य साधनों के विषय स्पष्ट ही हैं, 
उन के संबंध में विशेष लिखने की आवश्यकता नहीं । 


नवां परिच्छेद 
कर-संबंधी सिद्ांत 

प्राकथन--हम पहले कह आए हैं कि चिरकाल से राजा लोग 
अपनी अजा से कर जेते रहे हैं। देश की भिश्न-मिन्न परिस्थिति के अनुसार 
कर-संबंधी नीति बदलती रही है। आधुनिक अर्थशास्त्र-वेत्ताओं ने इस 
विषय का विशेष विचार अठारहवीं शतताउदी के अंत में किया है। 

आहडम स्मिथ के नियम--कर कयगाने के संबंध में भर्थशासतर के 
प्रवतेक मि० आडम स्मिथ के चार नियम असिद्ध हैं। यद्यपि इन की 
ज्याख्या में बहुत विद्वानों का भिन्न-भिन्न तक होता है और उन्हें पूर्णतः 
पालन करना कठिन है, तथापि इन के समुचित विवेचद से राजा और 
प्रजा दोनों का लाभ है, कर-दाताओं पर न्यूनतम भार पड़ता है और 
राज्य को अधिकतम आय श्राप्त हो जाती है। अतः पहले इन नियमों 
को जान ल्लेना उपयोगी होया । 

पहला नियस; समानता--“अत्येक राज्य के आदमियों को राज्य 
की सहायता के लिए यथा-संभव अपनी-अपनी सामर्थ्य के अजुपात में 
कर देना चाहिए, अर्थात्‌ उस आय के अनुपात में कर देना चाहिए जो 
राज्य-संरक्षण में उन में से प्रत्येक को प्राप्त है।” 

उपयुक्त नियम का आशय यह है कि कर इस प्रकार निर्धारित किए 
जायें कि भत्येक कर-दाता को समान स्वार्थ-त्याग करता पड़े । सिन्न-सित्त 
आदमियों को कर देने में जो कष्ट अजुभव होता है, डस की ठौक-हीक 
माप बहुत कठिन है; इस लिए कर को इस प्रकार ठहराना कि सब को 


७८ राजरबव 


समान कष्ट हो, बहुत कठिन है। संसार में श्रपवाद तो प्रायः हर एक 
बात में मित्र जाते हैं, तथापि अधिकांश आदमियों के संबंध में यह कहा 
जा सकता है कि केवक्ष जौधनोपयोगी पदार्थों के प्राप्त करने के ही योग्य 
आय रखनेवाले को कुछ त्याग करने में बहुत कष्ट होता है, और उस से 
अधिक आयवाल्ते आदमी को उतना ही त्याग करने में अपेक्ताकृत कम 
कष्ट होता है। उदाहरणार्थ दो परिवारों में पाँच-पाँच आदमी हैं उन में से 
एक परिवार की वार्षिक आय दो हज़ार रुपए है (जो उस के जीवन-निर्वाह 
इष्टंतवत्‌ चार इज्ार रुपए है। यदि दोनों परिवारों को कर-स्वरूप 
३०।३० रुपए राज्य-कोष में देने पढ़ें तो कर की मात्रा प्रकट में बरावर 
दीखने पर भी पहल्ले को कर-मभार बहुत अधिक मालूम होगा। भच्छा, 
यदि दो हज़ार रुपए की आय वाले पर तीस रुपया और चार हज़ार रुपए 
की आय वाले पर साठ शुपया कर रहे, तो क्या दोनों को कर-भार समान 
प्रतीत होगा ? संभवतः चार हजार रुपए की आयवाक्षे परिवार को साठ 
रुपया देना इतना न अख़रे, जितना दो हज्ञार रुपए की आयवाले परिवार 
को तीस रुपया देना अख़रता है; क्‍यों कि चार हज़ार रुपए की आयवाजा 
अपनी विज्ञासिता की एकाघ सामग्री के उपभोग का ध्याग करके अपना 
कर चुका सकता है; इस के विपरीत, दो इज़ार वाले को अपनी जीवन- 
निर्वाह की आवश्यकताओं में कमी करनी पड़ती है । 

इस विचार से कर बदुंमान होना चाहिए; अर्थात्‌ कर-दाता की 
शाय जितनी अधिक हो, उस पर कर उतनी ही अधिक ऊँची दर से लगे ! 
यह आवश्यक नहीं कि पित्येक ही कर धर्दसान हो, विविध भ्रकार के सब 
करों को मिज्रा कर हिसाब छाग्ाने में ही इस नियम का घ्यवहार किया 
जा सकता है। बहुत से उदाहरणों में गरीब ल्लोगों पर जीवनोपयोगी 
पदार्थों! का कर तो अमीर कोयों के समान दी पढ़ता है, परंतु अमीरों पर 
विज्ञासिता के पदार्थो' का कर ज़्यादा होने से, उन से लिए हुए कुछ करों 
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का थोग ऊँची दर से चसूल किया हुआ सिद्ध होता है । 


मि० आडस स्मिथ ने इस नियम में कहा है कि आादमियों को अपनी 
उस आय के अज्ञपात में कर देना चाहिए, जो राज्य-संरक्षण में उन्हें 
घपृथक-पृथक्‌ प्राप्त है। इस से यह ध्वनि निकत्षतों है कि आदम्ियों को 
राज्य से जितना लाभ पहुँचता है, उस के बदले में उसी अनुपात से उन्हें 
. शज्य को कर देना चाहिए । इस विषय में गा बाद-विवाद्‌ हुआ है। 
सम्रि० बाकर का कथन है क्रि राज्य-संरत्षण से अधिकतर जञाभ तो दुर्बल 
और रोगी आदि पाते हैं और ये लोग राज्य-संरक्षय के अनुपात से कर 
देने में स्वया असमर्थ हैं। साथ ही यदद हिसाब लगाना भी तो बहुत 
कठिन है कि भिन्न-भिन्न व्यक्तियों कौ जान और म्रात्ष का राज्य द्वारा 
कितना संरश्ण होता है। इस प्रकार इस नियम के इस अंश के अनुसार 
व्यवहार होना दुर्साध्य है। 


अब तनिक यह विचार कर कि कर की भाज्ना कर-दाता की भय के 
अल्लपात से होने की बात भारतवर्ष में कहों तक चरितार्थ होती है। यह 
सर्व-विद्त है कि भारतीय किसान पर भू:कर का भार इतना अधिक होता 
है कि बेचारे के पास झपने जीवन-निर्वाह के लिए भी खाने-पद्ियने की 
सामग्री नहीं बचती, उसे अपनी आयु-पर्यत ऋण-अस्त रहना होता है, 
तथा अपने उत्तराधिह्नारियों के लिए अ्धिकाधिक ऋण को विरासत में 
छोड़ना पढ़ता है । 


किसानों से दूसरे दजे पर, अधिक कर-भार नयर में रहने वाले निर्धन 
व्यक्तियों पर रहता है, इन्हें नमक आदि अपनी जीवन-निर्वाह की चस्तुओं 
पर कर देना पड़ता है, इस से ये प्राय; उक्त पस्ठुओं को यथेष्ट मात्रा में 
प्राप्त ही नहीं कर पाते । 


सब से कम कर-भार द्वोता है ज़मीदारों और तावलुकेदारों आदि उन 


८० शजरव 


धनी या माध्यमिक श्रेणी के व्यक्तियों पर जो किसानों द्वारा उसत्र कृषि- 
शाय को प्रायः बिना कुछ भी श्रस किए प्राप्त करते रहते हैं । 


इन से दूसरे दे पर, कम कर-भार मध्य श्रेणों के प्रौर-कृपकों 
भ्रथांव्‌ साहुकार या महाजवों पर है, जो देहातों मे रहते हैं । ! 


इस प्रकार भारतवर्ष की कर-प्रणात्री पूर्वोच्त समानता के सिद्धांत 
के विचार से बहुत दूषित है। इस में आमूल्न परिवतेन करने की आवश्यक- 
ता है। भूःकर को काफ़ी घटाने, या उस की जगह भूमि की भरामदनी से 
भी अन्य आय की भॉति आय-कर लेने, भम्रक-कर को बिल्कुत हटाने, 
साहूकारों कौ बढ़ी श्राय पर विशेष कर क्षयाएु जाने आदि अनेक बातों 
की ज़रूरत है। 


दूसरा नियम; स्पष्टता और निश्चितता--“किसी व्यक्ति को 
जो कर देना पड़े वह निश्चित हो, अंधाएुंध न हो। कर देने धाले तथा 
अन्य आदसियों को कर देने का समय और कर की मात्रा स्पष्ट-रूप से 
मालूम होनी चाहिए ! 

यह नियम समझना आसान ही है। कर देने का समय और कर 
की मानना, कर वसूत्न करनेवाज्षे की इच्छाजुसार बदल जामा उचित नहीं 
है। यदि कर की सात्रा स्पष्ट भोर निश्चित न रहेगी तो अधिकारी कुछ 
अधिक कर पसूत्न करके स्वयं खा सकता है। पुनः यदि कर देने का 
समय पहले से मालूम न हो तो कर-दाता अपने कर की रक़म समय 
पर तैयार न रख सकेगा और अधिकारियों का समय धृथा नष्ट होगा | 


इस स्पष्टता-संबंधी ह्ियस के अनुसार प्रत्येक कर प्रत्यक्ष होना 
चाहिए । परोक्ष कर कोई रहे ही नहीं। प्रत्यक्ष और परोक्ठ करों का विवेचन 
अग्रज्षे परिच्छेद में किया जायगरा। परंतु आज-कल्ष प्रत्येक राज्य 
कुछ न कुछ परोद् कर लता ही है। इंगलैंड में जगसग ९० फ्री सदी 
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कर परोक्ष होता है, भारत में तो और भी अधिक । इस नियम का यह 
भी आशय है कि राज्य, प्रजा से किसी प्रकार का उपहार या भेंट आदि 
न ले, क्‍यों कि वह परोक्ष कर में गिना जायगा। 

तीसरा नियम; सुविधा--“प्रत्येक कर ऐसे समय में और ऐसी 
विधि से वसूल किया जाना चाहिए कि कर देनेवाल्ों को अ्रधिकतम 
सुविधा हो ।” 

इसी नियम के अनुसार बहुधा पदार्थों" की थोक जिंसों पर द्वी कर 
लगाया जाता है, फुटकर जिंसों पर नहीं, क्योंकि इस से उस के एकन्न 
करने में बहुत असुविधा होती है । 

सय्यपि अंततः प्रत्येक पदार्थ पर लगाया हुआ कर उस पदार्थ के 
उपभोक्ता पर पढ़ता है, तथापि यदि कर उपसोक्ता से लिया जाय दो पुक ठो 
चह फुटकर-रूप में वसूज्ञ करना बहुत कढिन होगा; दूसरे संभव है, कर 
का अत्यत्ष अनुभव कर के कुछ उपभोक्ता उस पदार्थ को ख़रीदें ही 
नहीं। इस लिए पदार्थों" पर लगाया हुआ कर उपभोक्ताओं सेन 
लिया जाकर थोक दूकानदारों ( बेचने वालों ) से वसूत्ष कर किया 
जाता है । 

प्रत्येक कार्य किसी ख़ास समय में ही बढ़ी सुविधा से हो सकता है । 
ख़ास समय पर ह्वी कर देने में बहुत सुविधा होती है। किसानों को लयान 
देने की सुविधा उस समय होती है जव उन की फ़सक्त तैयार दो कर उपज 
संग्रह कर की जाय | 

चौथा नियम; मितव्ययिता--/'प्रत्येक कर इस श्रकार लगाया 
जाना चाहिए कि राज्य-कोष में झाने चांली रक्तम से ऊपर कर-दाताओों के 
पास से न्‍्यून से न्‍यून धव लिया जावे ।” 

इस का आशय यह है कि श्रजा से वसूत्य की हुईं कर की आमदनी 
का अधिक से अधिक साग सरकारी ज़ज़ाने में जमा हो जाय; अर्थात्‌ 


रे राजरत्त 


कर वसूल करने का ख़र्च कम से कम हो, वहुत भ्रधिक अधिकारियों को 
केवल इसी काम के लिए न रखना पढ़े । 


इंगलैंड में कर वसून्र करने का ख़र्च कु आय का केवल तीन फ्री 
सदी से अधिक नहीं होता । परंतु भारतवर्ष में यह पाँच फ्री सदी से भी 
अधिक हो जाता है। इस के दा कारण हैं :--(क ) यहाँ बहुत से 
आदमियों से थोढ़ा-थोड़ा कर वसूल करना होता है, जत्र कि इंगलैंड आदि 
अन्य देशों में थोड़े से आदमियों से बहुत अधिक कर वसूल हो जाता है । 
(ख ) यहाँ कर वसूल करनेवाले उच्च अधिकारियों का वेतन बहुत 
अधिक है। इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि उच्च पदों पर भारत- 
घासियों की नियुक्ति दो और वेतन का परिसाथ साधारण हो | इस से इस 
मितव्ययिता के नियम का सम्यक्‌ पालन हो सकता है। 


पूर्वोक्त नियम के अंतर्गत यह बात भी थआ जाती है कि कर प्रायः 
देश के कच्चे पदार्थों पर न लगाया जा कर बिक्री के लिए तैयार किए 
हुए माल पर द्वी जगना चाहिए । उदाहरण के लिए, कर रूह पर न जगा 
कर उस के बचे हुए कपड़े आदि पर लगाना भ्रच्छा होगा । कपड़ा बनने 
तक रुई कई सौदागरों के हाथों से गुज़रती है। यदि रूई पर कर लगा 
तो कर-दाताओं को तो बहुत हानि द्वोगी और सरकारी कोप में रुपया 
कम पहुँचेगा । कहपना करो कि “क” ने रूई पर १००० २० कर दिया 
तो जब वह इसे “ख” को वेचेगा तो अपनी रूईं पर लगी हुई रक़म भोर 
उस का मुनाफा क्ेने के अतिरिक्त यह १००० रुपए की रक़म और हस का 
सूद भी लेगा । यदि सूद को दर दस फ़ो सदी हुई तो वह “ख” से सूद- 
सहित १३०० ₹० और लेगा, इसी प्रकार “सख” छापने आहक “ग” से 
१२१० रु० और लेगा । इस तरह असली कर की रक़म पर चक्रवृद्धि 
व्याज ( सूद पर सूद ) लगता रहेगा । संभव है, अंतिम आहक की ३००० 
२० के लगभग और देने पढ़ें, जब द्वि सरकारी ख़ज़ाने में केवल एक 


कर-संबंधी सिद्धांत ८३३ 


इज़ार रुपए ही पहुँचे हैं। इसे बचाने का उपाय यही है कि कच्चे पदार्थों" पर 
कर न लगाए जाने का नियम हो, और कर केवत्न तैयार माक पर ही 
लगाया जावे। 

स्मरण रहे यह बात हम ने देश के आंतरिक व्यापार के संबंध में ही 
कही है। नियांत के कच्चे पदार्थों पर कर क्याया जाना बहुत ल्ञाभकारी 
होता है, उस से देश के उद्योग-ध॑धों को उत्तेजना मिलती है । 


कुछ अन्य नियम--मि० आडम स्मिथ के नियमों का वर्णन हो 
चुका! इन के अतिरिक्त कुछ अन्य विचारनीय नियम ये हैं :-- 


३--करों को संख्या अधिक होने से उन का सार भपेक्षाकुत कम 
मालूस पड़ता है, यदि भ्रधिक आय आप्त करनी हो तो करों की संख्या 
थढ़ाना उत्तम होगा। तथापि बहुत छोटे-छोटे करों का छगाया जाना 
उचित नहीं, उन के वसूत्न करने में ख़च॑ और परिश्रम बढ़ेगा। किसी 
एक कर का सार भी इतना अधिक न हो कि पह असह्य हो चलते । 


२--कर निर्धारित करने का सब से अच्छा ढंग वह है जो यशथेष्ट 
क्षोचदार हो, जो देश की सुख-सभद्धि को बुद्धि के साथ करों से होने 
चाली आय को बढ़ा दे और उस के कम होने के साथ इसे घटा दे। 
कर सदैव देश-काज़ की परिस्थिति के अबुसार घटते-बढ़ते और यदुदते 
रहने चाहिए । 

उत्तम कर--जिस कर से बचा नहीं जा सकता, जो दूसरे पर डाला 
नहीं जा सकता, जो सामर्थ्य के अचुसार वसूल किया जाता है, जिसे 
देने में सुमीता हो, वह कर कर-दाता की इष्टि से उत्तम समझा 
जाता है। 

निस कर का उद्योग-धंघों पर अनुचित दुवाव नहीं पढ़ता, जिस 
में किसी उद्योग-धंघे का परपात नहीं होता, जिस से घन-वितरण की 


८ रागस 


समस्या बहने के स्थान में घटे, जिस की रक़म ज़र्च करने से सामृद्रिक 
छाम उस दशा की भ्रपेज्षा अधिक हो तब कि वह प्थक्क छ़ार्च किया 
जाय, ऐसा कर समाज की धपष्टि से उत्तम होता है | 

राज्य की इष्टि से जो कर परिमास में सुनिश्चित हो जिस के 
चघसूल करने में मितन्यविता में हो, जिस के लगने का समय निश्चित 
हो, और जिस से आय होती दो, ऐसा कर उत्तम होता है। 


दसवाँ परिच्छेद 
गे रे 
करों के भेद 

पिछल्ते परिच्छेद में कर-संबंधी सिद्धांतों का विवेचन हो चुका है। 
झब हम करों के भेद आदि कुछ अन्य आवश्यक बातों पर विचार 
फरते हैं । 

एकाकी कर (सिंगल टैक्स)--आजकल साधारण आदमी भी 
यह जानते हैं कि कर कई भकार के होते है, और एक ही कर से काम 
नहीं चक्त सकता । तथापि समय-समय पर कुछु महाशय एकाकी कर के 
पक्त में रहे हैं । इस में कईं दोष हैं । इस से द्ोनेवाली आय सुगमता- 
पूर्वक नहीं धढ़ाई जा सकती । जिस श्रेणी के पदाथों या जिस 
प्रकार की आय पर यह कर ज्गाया जाय, यदि उस से यथेष्ट धन- 
संग्रह न हो तो किसी दूसरी जगह से उस की पूर्ति करने की सुविधा 
नहीं होती । इस प्रणाल्री से उद्योग-धंधों की उन्नति के लिए. था भादुक 
पदार्थो" का ज्यवहार कम करने के लिए विविध भ्रकार के कर 
नहीं लगाए जा सकते। दरिद्व और समुद्ध जनता से एकाकी कर 
उचित मात्रा में वसूल नहीं किया जा सकता। अस्तु, यह प्रयात्ी 
ज्यव॒द्वर में ज्ञाना अत्यंत असुविधा-जनक है । 

आधुनिक राजस्व-नीति में यह विचार रक्खा जाता है कि करों से 
राज्य को आमदनी तो यथेष्ट हो जावे, परंतु कर देने वालों को क़रों 
का भार यया-संभव कम प्रतीत हो । इस विचार से दो प्रकार के कर 
लगाए बाते हैं, (६) मत्यक्ष (डाइरेक्) कर और (२) परोक्ष 
(इनडाइरेक्ट) कर । 


८६ रानर्व 


प्रत्यज्ञ कर---वह कर प्रत्यक्ष कर कहां जाता है, जो उसी भादमी 
से लिया जाता है, जिस पर उस का घोर डालना अभीष्द हो। यह 
कर देते समय कर-दाता यह भ्नी भाँति जान लेता है कि उस से अपनी 
आय में से इंतना रुपया इस रुप में सरकारी कोप में दिया, अथवा 
आय के अमुक अलुपात में सरकार को सहायता पहुँचाई। उदादरण के 
लिए जमीन का लयान, श्राय-कर तथा जायदाद था पूँजी पर कर प्रत्यच 
कर हैं । 


मातगुजारी--पद कर सब करों से प्राचीन है। राज्य की आय 
का पहले यही प्रधान साधन था। ध्यवसाय-हीन देशों में शव भी इस 
का बढ़ा महत्व है। कहदी-कहीं तो कर की मान्ना ज़मीन की उपज के 
एक निरिचत झलुपात से ली जाती है और कह्दी-कहदी वह भूमि के 
चेन्नफत के हिसाब से लगाई जाती है। इन में पहली प्रकार की आय भूमि 
की उपज के अजुसार धदाई-बढ़ाई जा सकती है, दूसरी नहीं। कभी- 
कभी ऐसा भी किया जाता है कि भिन्न-भिन्न प्रकार की फ़सलवादी 
भूमि पर, छेन्रफल के भनुपात से कर की दर अलग-अलग निरिचत 
कर दी जाती है। ज्रमीन पर लगाया हुआ कर उस के भाक्तिक पर ही 
पहता है, चह इसे किसी और पर नहीं डाल सकता | इंस कर के कारण 
वह श्रपनी भूमि से उस्न्न भ्रन्ञ आदि पदार्थ का मूल्य नहीं बढ़ा सकता, 
क्योंकि यह चीज़ें तो बाज़ार भाव से विकेगी ।! 


$ पदार्थों' का साव अंततः ऐसी निकृष्ट भूमि के उत्पादन-यय 
के अजुसार निश्चित होता है, मिस्र में खेती करने से खर्च और मज़दूरी 
आदि ही निककती है, भोर कुछ सुनाफा नहीं रहता। उक्त उत्पादन-ब्यय 
बाज़ार भाव से कम नहीं होगा, क्योंकि यदि ऐसा हो तो उससे भी 
खुराब भूमि में खेती होने कगे। उत्पादव-व्यय थाज़ार भाव से अधिक 
भी नहीं रह सकता, क्योंकि चुक़सान उठा कर चिरकात् कौन खेती करेया 
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आच-कर--यदह कर विशेषतया सुनाफ़ने या वेतन पर छागता है। 
झुनाफ़े की झाय पर कर लगाने में बड़ी अ्रसुविधा यह होती है कि यह 
आय निश्चित नहीं होती । इस लिए इस कर की रक्रम बद॒कतों रइदनी 
चाहिए, परंतु यह है कठिन । अतः बहुधा ऐसा हो जाता है. कि किप्तो 
पर तो यह कर भ्रावश्यकता से अधिक ल्वग जाता है और किसी पर 
कम । यह कर, कर-दाता पर ही पढ़ता है, परंतु इस कर के कारण 
पूँजी को वृद्धि में बाधा होती है भौर इस बात का असर भज़बूरी पर 
पढ़ता है। 


मज़दूरी पर क्या हुआ कर मज़ंवूरों को देना होता है, परंतु कभी- 
कसी वे इस कर के जगाने से अपनी मजूदूरी बढ़वा कर अँसतः इसे 
अपने मालिकों पर डाज़ सकते हैं। इस दशा में उस का प्रभाव सुनाफ़े 
पर पड़ेगा। 


थोड़ी-थोड़ी सज़दूरी पानेवाल्नों पर कर लगाने से उसे बघूल करने 
में बड़ी असुविभा होती है। आयः यह सिद्धांत साना जाता है कि जितनी 
आमदनी जीविका-निर्बाह के क्षिण आवश्यक समझती जाय, उस पर कर 
ने लगाया जाय | म्रिदिश भारत में अब दो हजार रुपए से कम वार्पिक 
आय पर कर नहीं क्षयाया जाता । हाँ, इतवी था इस से आधिक झाय 
होने पर पूरी आय पर कर लगता है, यह नहीं कि जितनी इस से अधिक 
हो उसी पर लगे । अस्तु, इस प्रकार साधारण मजुदूरी (वेतन ) पाने 
वालों पर यह कर लगने का प्रसंग नहीं आता, किंतु उन्हें खाने-पदिनंने 
के बहुत से पदार्थ" पर विविध कर देने पढ़ते हैं । 


पहले यद्द बता चुके हैं कि संब करों की कुल मात्रा वंद्देमांन होनी 
चाहिए, अर्थात्‌ किपो आदुमो की आमदनी ज्यों-ज्यों बढ़ती जाय, उस पर 
कर की छल मात्रा का अनुपात भी बढ़ता जाय। प्रयकू-पथक कर की 


८6 राजस्त 


दृष्टि से थह बात सब से अधिक आय-कर के संबंध में निभाई जांती है । 


जायदाद और पूँजी पर कर--यह कर लगानां बहुधा बहुत 
कठिन होता है । स्थिर जायदाद के मूल्य का अनुमान करने में तो विशेष 
असुविधा नहीं होती, परंतु अ्रस्थिर की माल्षियत का अनुमान करना 
दुस्तर है। लोग छुल्न-कपट से इस के कर से बचने के लिए इसे छिप 
लेते हैं। इस लिए भूमि और मकाव के अतिरिक्त यह कर सृत्यु-कर या 
विरासत कर के स्वरूप में ही क्षयाया जाता है। जब किसी आदमी की 
जायदाद उस के मरने पर उस के उत्तराधिकारी को मिल्नती है और उस 
पर कर छ्ागाया जाता है, तो उस को रुष्यु-कर ( डेथ ड्यूटी ) 
या विरासत-कर ( सकक्‍सेशन उदयदी ) कहते हैं। यह प्रायः बहुत 
हक्का और क्रमशः पर्द्सान रक्‍्सा जाता है। यह उन आदुमियों पर पढ़ता 
है, जो ठस जायदाद के उत्पादक नहीं हैं, जिस पर कर लगाया जाता है, 
इस लिए यह उन्हें बहुत अखरता नहीं | यह कर जिस किसी पर लगाया 
जाता है, प्रायः उसी को देना होता है, वह इसे दृठा कर किसी और पर 
गहीं द्गा सकता । परंतु जब यह कर किसी ऐसी जायदाद था एँजी पर 
लगे, जो उधार दी जा सके तो यह बहुधा ऋण लेने वालों पर पढ़ता है । 


यदि एूँजी पर भारी कर क्षगा दिया जाय ठो लोगों में संचय के प्रति 
निरत्साह, अथवा अपनी संचित पूँजी को विदेशों में लगाने का अचुराग 
हो सकता है। इस से देश में पूँजी की कमी होकर उद्योग घंधों को 
धक्का पहुँ चेगा । 

परोक्ष कर--परोह् कर उस कर को कहट्दा जाता है, निम्न को उसे 
घुकाने वाले औरों पर डाल देते हैं। ध्यापारी आयात और निर्यात पर जो 
महसूल देते हैं, उसे सात बेचने के समय वह झपने आहकों से वसूल कर 
लेते हैं। व्यवहारोपयोगी चीज़ें, कपड़े, चमक, शराब, अक्लीम भादि के 
कर सभी परोक्ठ कर हैं। ये कर देते समय लोगों को प्रद्मत्न कष्ट नहीं 
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होता। परंतु सरकार को इन के व्यापार-ध्यवसाय के त्षिप्‌ तरह-तरह के 
नियम बनाने पढ़ते हैं; यथा, किस रास्ते से व्यापार का माझ्ष ज्ञाना चाहिए, 
किस जगह उसे बेचना चाहिए, किस रीति से ध्यापार होना चाहिए, किस 
चीजु को कौन व्यक्ति बनाए, अथवा किस स्थान पर और कितनी मात्रा में 
घनाए, इत्यादि । 

आयांत-निर्याव कर--आयात-निर्यात के पदार्थों के दो भेद होते 
हैं: --नीवनोपयोगी, भ्रौर विज्ञासिता के । इस प्रकार आयात-निर्यात कर 
दो भकार के होते हैं :--- 

(क ) जीवनोपयोगी पदार्थों" पर कर । 

(खत) वि्ञासिता के पदार्थो पर कर | 

जीवनोपयोगी पदार्थों' पर लगाए हुए कर उपभोक्ताओं पर पढ़ते हैं। 
दरिद् से दरिद्ध आदमी भी इन करों से बच नहीं सकता । इस लिए बहुत 
से अर्थशास्तर-वेत्ताओं की राय है कि यथा-संसव यह कर न लगाए जाये । 
इन से पदार्थों' का सूल्य चढ़ जाता है और निर्धनों का कष्ट बढ़ जाता है। 

विज्ञासिता के पदार्थों" पर छगे हुए करों में यह बात नहीं होती । 
इन पदार्थों" के खरीदने वाले आयः भ्रमीर लोग होते हैं, जो कर को 
सुगमता-पु्वेक सहन कर सकते हैं । कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जब 
इन पद़ार्थों' पर कर अधिक बढ़ जाते हैं तो मध्यम श्रेणी के आदमी इन 
का उपभोग कम कर देते हैं । हससे इन पदार्थो' की उत्पत्ति कम हो जाती 
है। ये कर कुछ अंश में उपभोक्ताओं पर, और कुछ अंश में उत्पादकों पर 
पढ़ते हैं । 

आंयात-निर्यांत कर जगाने के दो उद्देश्य हो सकते हैं, (॥ ) कर 
का भार विदेशियों पर पढ़े, और ( २) विदेशी सा की आयात घटाकर 
स्वदेशी उद्योग च॑धों की उन्नति की जाय | इस दूसरे उद्देश्य क्रो ध्यान में 
रख कर जो कर निर्धारित किए जाते हैं, वे संरक्षक कर कहलाते हैं; ऐसे 


९० शज्ञरव 


व्यापार को संरक्तित व्यापार, और पेसी ध्यापार नीति को संरक्षण मीति 
कहते हैं । इस के विपरीत जब चिदेशी व्यापार पर कर ल़याने से केवल 
आय प्राप्त करना ही अभीष्ट हो ( विदेशी आयात को कस करना नहीं », 
उस घ्यापार को झुक्त-द्वार व्यापार कहते हैं। 


आयात सात्र में केवल उन्हीं तैयार पदार्थो' पर कर ल्याना विशेष 
लाभकारी हो सकता है जिन के बनाने के साधव अपने यहाँ मौषूद हों, 
और जिन के तैयार करने में अभी नहीं, तो कुछ समय पीछे, जाम होने 
की संभावना अ्रवश्य हो । इस कर का भार साधारणतया अपने ही देश 
पर पड़ता है, तथापि यदि विदेशी मा्न जीवनोपयोगी नहीं है, और 
स्वदेश के कुद् भ्रच्छी संख्या के आदमी उस के बिना निर्वाह कर सकते 
हैं, तो कर लगाने से जब वह माज्ञ मँहगा होगा, तो उस की मांग एवं 
आयात कम हो जायग्री । ऐसी दशा में आयात भाक्ष पर क्षगे हुए कर 
का अभाव अवश्य ही पढ़ेया । उदाहरणवत्‌ भारतवर्ष में बहुत सा विदेशी 
माह ऐसा दी आता है जिस के बिना यहाँ आदमियों को अपने ज्ोवन- 
निर्वाह में विशेष भ्रसुविधा नहीं होती, या जो यहां तैयार किया जा सकता 
है। ऐसे विदेशी माल पर--सूत रुई के कपदे, शक्र, लोहे फ़ौद्ाद के 
सामान की आयात पर--भारी कर जगाना चाहिए जिससे वह यहाँ सैयार 
किए हुए वैसे सामान से मैँहगा पढ़े, भौर इस देश में स्वदेशी को उत्तेजना 
मिले 


निर्यात कर विदेशियों पर पड़ते हैं। ये ऋर उन्हीं पस्तुशों पर 
सफलतदा-पूर्चक लगाए जा सकते हैं, जिन की बाहर वालों को अत्यंत 
आवश्यकता हो । जिन वस्तुओं की बाहर वालों को भ्रत्यंत आवश्यकता 
नहीं होती, उन पर कर लगने से विदेशी मांग घट जायगी और कर का 
प्रभाव निर्यात करने वाले देश पर भी पढ़ेगा । भारतवर्ष के रुद और णूट 
आदि कच्चे पदाथों की, इगलेंड के कारज़ाने वालों को भ्रत्यंत आवश्यकता 
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रहती है और इन पदार्थों की निर्यात पर॒ कर सफत्ताता-पूर्षक्क लगाया जा 
सकता है | 


देशी माल पर कर--जो देश मुक्त-ब्यापार नीति का अवल्लंबन 
करता है, अर्थात्‌ विदेशों को जाने घाले या पहाँ से आने बाले मात पर 
किसी प्रकार की रुकावट नही डालता, वह जंब भआ्राय के वास्ते किसी 
विदेशी साज्ष पर कर ज्गाता है तो अपने यहाँ की भी उस प्रकार की वस्तु 
पर कर दगाता है। इस संबंध मे भारतवर्ष की बात का उल्लेख आगे, 
परोक्ष करों की आय के प्रसंग में, किया जायगा। कुछ देशों में 
अपने आंतरिक व्यापार के पदार्थो' में से केवल्न विज्ञासिता के पदार्थों' पर 
ही कर लगाया जाता है, जिल से उस कर का भार अमीरों पर ही पढे । 
बहुधा नेतिक क्चय भी रक्‍्खा जाता है, और उन सादक अथवा अन्य 
पदार्थों पर कर लगाया जाता है, जो जनता के स्वास्थ या आचार व्यवहार 
में बाधक हों । 


प्रत्यक्ष करों से ज्ञाभ दानि--भत्यक्ष करों के मुख्य क्ञाम थे हैं--- 

१--इन से भत्येक आदमी को ठीक-ढठीक मालूम हो जाता है कि 
उसे राज्य को क्‍या देना है । 

२--इन्हें वसूज्न करने में परोक्ष कर की अपेक्षा अधिक सुगमता 
तथा मितव्यचिता होती है । 

इन करों से झुझय द्वानियाँ निम्नलिखित हैं-- 

( के ) कर दाता को ये कर छुरे कयते हैं । 

(ख ) साधारणतः सब आदुमियों पर, और विशेषतया ग़रीबों पर, 
प्रत्यक्ष कर ज्गांना कठिन होता है। 

(ग ) इन करों से होने वाली आय को घटाने-बढ़ाने क्री बहुत 
गुंजाइश नहीं होती । 
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(घ ) यदि ये कर बहुत भारी हों तो इन से ब्षोगों के, बचत करने 
में, निरत्साहित होने की संभावना होती है। 

परोक्ष फरों से ज्ञाभ हानि--परोक्ष करों के मुख्य क्ास थे हैं-- 

३--कर दाता को ये कर बहुत कम अखरते हैं, जब तक कि थे बहुत 
ज़्यादा न हों । उसे इन का भार मालूम नहीं होता । 

२--हर एक आदमी पर उस की सामर्थ्य के अचुसार कर द्वगाए 
जा सकते हैं । 

३--परोक्ष कर ऐसे समय पर लिए जाते हैं, जो कर-दाताओं को 
सुविधाजनक हों । । 

४--ईन से होने बाली आय को घटाने-बढ़ाने की विशेष गुंबाहश 
होती है, और समृद्धि-काल् में, जब कि जनता को विधिध पदार्थों की मांग 
धढ़ती है, यह आय स्वयमेष बढ़ जाती है। 

इन करों से मुख्य द्वानियाँ निम्नन्विखित हैं--- 

(क ) परोक्ष करों को वसूत्त करने में कठिनाई भौर ख़चे बहुत 
होता है। 

(सर; कुछ पदार्थों' पर कर लगाने से किसी उद्योग-धंघे को ुक़्सतान 
पहुँचने की संभावना रहती है । 

(ग) सेंहगी दो जाने को दशा में करों से भ्राप्त दोने वाली आय में 
अचानक कमी हो जाने की संभाषना होती है । 

(घ ) करों से बचने के लिए लोगों को साहू छिपए कर ले जाने का 
प्रत्ञोसन अधिक होता है। 

मिश्रित करपद्धति--आधुनिक राज्यों में अत्यक्ष और परोक्त करों 
को समुचित मात्रा में सिल्ञा कर ही आय प्राप्त की जाती है। इस पदुति 
को मिश्चषित करपदधति कहते हैं। इंस से निन्नव्विखित लाभ हैं-- 
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१--इस से, प्रत्यक्ष करों से होने वाली अप्रियता कम हो जाती है । 

२--परोक्त करों से उद्योग-घंधों को जो हानि हो सकती है, वह इस 
पद्धति से कम हो जाती है। 

३--हस पद्धति में आय के घटाने-बढ़ाने को गुंजाइश रहती है और 
कर-दाताओं को विशेष असुपिधा पहुँचाए बिना, कर की दर घढाई अथवा 
बढाई जा सकती है । 

कर निर्धारित करने का विषय बड़ा गहन है, अतः इस का निश्चय 
करने से पूव॑ आगे पीछे का भज्ती भाँति विचार कर लेना चाहिए। जहाँ 
तक संभव हो, ऐसे कर न क्षगें जिन से एक ओर तो थोड़ी सी आय 


होती हो, परंतु दूसरी ओर परोक्ष रूप में सावंजनिक द्वित की घहुत हानि 
हो जाय । 


ग्यारहवाँ परिच्छेद्‌ 
प्रत्यक्ष करों की आय 


भारत घर में प्रत्यत्त कर, आय-कर और भाज्-शुज़ारी हैं; आय-कर में 
सुपर टैक्स भी सम्मिलित है। एक अन्य सुख्य अत्यक्ष कर जायदाद या 
पूंजी पर जगने वाज्षा कर है, यह भारतवर्ष में बहुत कम लगता है। 

आय-कर--यद कर सन्‌ १८६० हूँ० से क्षणने कूगा है। इस कर 
की दर समय-समय पर बदलती रहती है। यह समझा जाता है कि यहां 
एक परिवार को अपने निर्वाद के लिए दो हज़ार रुपए तक की आमदनी 
की आवश्यकता है। अतः इतनी आय पर कर नहीं क्गाया जाता । कमी- 
कभी केवल एक इज्ञार रुपए तक की आय ही, कर से मुक्त रही है, परंतु 
ऐसा होने की दशा में बहुत असंतोष तथा विरोध हुआ है। इस समय 
(सन्‌ १३३६ ई०) व्यक्तियों, रजिस्ट्री न की हुईं फ्रमों' भ्रौर संयुक्त हिंदू 
परिवारों की दो हज़ार रुपए से कम्म की आय पर आय-कर नही क्गता, 
दो हज़ार था इस से ऊपर की आय पर कर क्गता है, और उस का स्वरूप 
वर्द्धामान है, भ्र्थात्‌ जितनी आग भ्रधिक होती है उतनी ही कर की दर 
बढ़ती जाती है। प्रत्येक कंपनी और रजिस्टरी की हुईं फ़र्मे से आय-कर 
पक निर्धारित दर से लिया जाता है। निर्धारित रक्षमों से ऊपर की आय 
पर, व्यक्तियों तथा संयुक्त-हिंदू परिवारों भौर रजिस्टरी न की हुईं फ्रमों' 
से एक सुपर-टैक्स लिया जाता है, जिस की दर भी वद्धेमाव है। आय 
कर का वद्धमान होना तो सिद्धांत से ठीक ही है, परंतु किसी परिवार की 
जाय पर यह कर क्षगाते समय उस परिवार के सदस्यों की संझ्या का 
कुछ विचार नहीं किया जाना अनुचित है। उदाहरणवत्‌, थदि एक परिवार 
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में एक महुष्य की आय से, उस के अतिरिक्त उस की खी तथा दो बच्चों 
का निर्वाह होता है और दूसरे परिवार में कमाने चाले मनुष्य के भ्रश्ित 
उस की सत््री और तीन बच्चों के अतिरिक्त उस की विधवा साता, विघवा 
भावज, तथा एक भत्तोजा और भतीजी है तो दोनों परिवारों पर, उनकी 
आय दो-दो दज्ञार रुपया या इंस से अधिक होने पर आय-कर समान ही 
क्षगेया, यथ्वपि एक परिवार में केवल चार व्यक्ति हैं और दूसरे में नौ 
व्यक्ति हैं। यह सरासर अछुचित है। आय-कर निर्धारण के नियमों में 
इस दृष्टि से विचार होना आवश्यक है । 


सुपर-टैक्स सहायुद्ध के समय लगाया यया था। यह अनुमान किया 
जाता था कि शायद युद्ध के पश्चात्‌ यह बंद हो जाय, परंतु जब कि सर- 
कार का ख़र्च दिन-दिन बढ़ता ही जाता है, तो जो टैक्स एक बार, चाहे 
विशेष परिस्थिति में है, क्षय जाय, उस का फिर घटना तो प्रायः असंभव 
ही हो जाता है । 


भारतवर्ष मे आय-कर और सुपर-टैकक्‍्स की मद में, सरकार को अपेक्षा- 
कृत बहुत कम आय दोती है। जब देश का बहुत सा व्यापार आदि 
विदेशियों के द्वाथ में हो तो देश वालों की आमदनी कम होनी ही चाहिए, 
फिर इस मह में सरकार को ही आय अधिक कहाँ से हो ? यहाँ स्वदेशी 
उद्ोग धंधों की उच्नति की बहुत आवश्यकता है। इस विषय पर अन्‍्यत्र 
भसंगानुसार लिखा गया है| 


सरकार की इस मद्द की आय मे वृद्धि होने का दूसरा उपाय यह है 
कि कृषि से होने वाली आय पर सी आय-कर लगे। भारतवर्ष में श्रनेक 
ज़मीन्दार, ताल्ुक्ेदार और नवाबों आदि को कृषि से काफी आय है, और 
उन को प्रायः कुछ भी परिश्रम नहीं करना पड़ता । इस से उन का जीवन 
बहुधा आलंदोपसोग में ही बीतता है। यह प्रथा कहाँ तक उचित्त है, 
इस संबंध में यहाँ कुछ नहीं कहना है, वक्तव्य फ्रेवल यह है कि उन्हें कर 
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से मुछ रखने से सरकार बहुत सी आय से दंचित रहती हैं; उन पर कर 
लगाया जाना उचित ही है ! 

मात्षमुज्ञारी--भारतवर्ष में मालगुज़ारी के अंतर्गत निम्दलिलित 
जाय संसिल्ित हैं।--साधारण नालगुज़ारी, सरकारी हस्टेट की विक्ली, परती 
ज़मीन की बिक्री, ज़मीन का नहसूत्ध तथा अववाव, और इस विषय को 
विविध आय ! ह 


साधारण मालयुज्ञारी में सर्वसराघधारण ले आप्त भाछजुज़्ारी के 
अतिरिक्त गत वर्षो' की बकाया की आमदनी, सरकारी हँस्टेट की सालगुज़ारी 
ओर जंगल की मालगुज़ारी शामित्र होती है । 


विविध झ्ञाय में मुस्य आमदनी, यह होती ह--सादगुज्ञारी के 
दफ्तर की झामदनी, मालगुज़ारी-भदात्तों से किया हुआ जुर्मादा, कुछ 
जगदों में ख़ास पटवारी रखने के उपलच्य में होने चाज्ली भामरनी, खेतों 
की इृद ठीक करने के लिए अमीर्नों की फ़रीस, उन जंगलों या ज़मीनों से 
सनिन पदार्थों की आय जो जंयल विभाग के प्रबंध में न हों, इत्यादि । 


प्रांतीय सरकारों की आमदनी छा मुख्य साधन सालगुज्ञारो है, बहुधा 
उन की कुज्न आय का लगभग भ्राघा भाग इसी से प्राप्त होता है। 
माजगुज़ारी के संयंध में, विविश भारत में तौन तरह दा बंदोचत्त है.--- 
(१ ) स्थाई प्रबंध, थंगाल में विद्दार के ६ भाग में, पर्व आासाम के 
श्राठवें भौर संयुक्त मौत के दुसवें भाय में । ( २) ज़मीदारी यथा आस्य 
प्रदंध, संयुक्तप्रोंत में ३० वर्ष और पंजाब तथा मध्य प्रांत में २० .र्प के 
लिए साहगुज़ारी निरिचत कर दी जाती है; गोद वाले मिलकर इसे 
चुकाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। ( ३) रव्यतवारी प्रबंध; वस्बई, 
सिंध, मदरास, भौर शासाम में, एवं विहार के इुछ्ठ भाग में; इन स्थानों 
में सरफार सीधे काश्तकारों से संबंध रखती है। वस्यई झौर मदरास में ३० 
धर्ष में ठथा धन्य प्रांतों भें जल्‍दी जत्दी यंदोषत्त दोता है। नये यंदोषत्त 


प्रत्यक्ष करों की आय ९७ 


में माय:-हर जगह सरकारी सातगुज्ञारी बढ़ जाती है । 

भारतवर्ष में भूमि से होने वाली श्ाय पर त्यने वाली मादगुज्जारी 
झन्य अकार की आय पर दगने वात्ले कर के अनुपात से अधिक होती हैं। 
घुनः सरकार जो माजयुज्ञारी लेतो है, वह उपज के रूप में नहीं, चरन्‌ 
रुपए के रूप में क्ेत्ती है। वह उस की दर पैदावार का परता लगाकर 
वियत करती है, यह परता मंदोबस्त के सान्न का क्षयाया हुआ होता है । 
बहुधा ऐसा हो सकता .है कि बंदोवस्त के साल्-फ़सल भच्छी हो, 
श्रथवा कारगुज्ञारी दिखाने वाले अफसर उस के अजुमान में अत्युक्ति 
कर दें, भर भभागे किसानों पर कितने ही वर्षों के लिए सरकारी 
माल्गुशारी का भार धद जाय । अति-दृष्टि, अनावृष्टि भादि से फ़सल 
ख़राब दो जाने पर जय पेदावार कम हो जाती है, तब भी सरकारी 
मागुज्ञारी शायः पू्वे निरचय के अजुसार ही देनो पढ़ती है। कभी-कभी 
सरकार मात्गुज्ारी का कुछ भ्रंश छोड़ भी देती है, परंतु वह एंड सुक़सान 
के हिसाब से बहुधा कम होती है । 

सालगुज्ञारी की अधिकता के कारण अधिकांश भारतीय कृषकों की, 
जो भारतीय जनता का दुद्ददंश हैं, इस समय दुरी दुशा है, उन का 
ययेष्ट उद्धार उसी समय द्ोगा, जब उन की ज्ञसीन उन की ही मौरूसी 
जायदाद समझी जायगी, और सरकारी भाजगुज्ञारी सुविचार-पूक 
निश्चित कर दी जायगी । हमारी समझ से जिस दर से अन्य आय 
पर कर दिया जाता है, उसी दर से ज़्मीन की आमदनी पर कर छगना 
चाहिए | 

सरकार का ध्यान इंस मुख्य थात को थोर कम होकर कुछ साधारण 
वा्तो-- सरकारी बैंक खोद्यने, तक्रावी देने, आवपाशी बढ़ाने की ओर 
क्रमशः आकर्षित हो रहा है। विविध भ्रांतों में ऐसे क्रानून सी बनाए 
गए हैं कि ज़मोदार किसानों से मतमाना क्गान क्लेकर उन्हें सता न 
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सके । इन क़ानूनों के वन जाने के कारण किसानों को बेदख़ली करा 
विशेष भय न रहने से यह भरोसा रहता है कि अब खेती की उन्नत्ति 
करने से लाभ की जो चृद्धि होगी, वह सब ज़म्ीदार को नहीं मिल 
जाबेगी, वरन्‌, उस के पृ बढ़े भाग के अधिकारी स्रय॑ वे किसान ही 
हंगे। थे बातें भ्रच्दी हैं, पर इन से माल्गुज़ारी के प्रश्न का सहत्व 
कम नहीं होता, उस ओर ययेष्ट ध्यान दिया जाना श्रवश्यक है। 


धारहवां परिच्छेद 


परोक्ष करों की आय 


भारतवर्ष में परोक्त कर निम्नलिखित हैं :--- 

(१ ) आयात-निर्यात-कर 

(३) नमक-कर 

(३ ) अफ़ीम-कर 

(४ ) आबकारी 

आयात निर्यात कर---आओऔद्योगिक देशों में इस सह की ही आय 
प्रधान आय होती है। सारतवर्ष में सरकार को इस भद्द से होने बाली 
आय, अन्य किसी एक मद्द की आय की अपेक्षा अधिक होने पर भी बहुत 
अधिक नहीं है। सरकार की ज्यापार-नीति इस के लिए उत्तरदायी है। 
भारत-सरकार को ध्रार्थिक स्वतंत्रता नहीं है, वह अपनी इच्छाजुसार 
झयात-निर्यात पर कर नहीं लगा सझती । इस कर के संबंध में सिद्धांता- 
त्मक बातें पहले बताई जा चुकी हैं । सारत-सरकार आयात निर्यात की 
विविध बस्तुओं पर कर भिन्न-भिन्न दर से लेती है। योरपीय महायुद्ध से 
पूर्व भारत-सरकार की व्यापार-नीति प्रायः सुक्त-द्वार व्यापार की थी, इस- 
लिए वह आयात की वस्तुओं पर बहुत कम कर खेती थी, सो भी आय के 
हेतु, व कि स्वदेशी उद्योग-धंधों के संरक्षण के लिए। कच्चे पदार्थ और 
मशीनों आदि पर कुछु कर नथा। अख्-शसत्र युद्ू-खामआ ओर शराब 
तथा तंबाकू पर विशेष कर लगाया जाता था, चीनी, कैंची, चाक़, घड़ी, 
साचुन, स्टेशनरी आदि पर उन के मुल्य का प्रायः ४ फ्री सदी कर 
क्षगता था। 
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जब कोई राध्य मुक्तद्वार व्यापार-नीति के पक्ष में हो और भाव के 
चास्ते किद्ली विदेशी वस्तु पर कर लगाए तो उसे स्वदेश की भी उस प्रकार 
की वस्तु पर कर लगाना होता है।* भारतवर्ष में यहाँ के कते सूत और 
यहाँ के चुने हुए कपड़े पर घातक कर इसी विचार से शुरू हुआ है। सन्‌ 
4५६४ ईं० में भारत-सरकार ने विज्ञायवी कपड़ों पर २ फ़ो सेकढा कर 
छगाया, तो इस के साथ ही देशी सूत पर और देशी मित्रों में तैयार 
होने वात कपड़ों पर भी इतना ही कर लगा दिया। लंकाशायर के 
व्यापारियों के असंतुष्ट होने के कारण सन्‌ १८६१ हूँ० में विदेशी कपडों 
पर महसूल १) से घढा कर ३॥) सेकड्ा किया गया, तब भारत की प्लिज्षों 
में बने हुए कपड़ों पर भो हृतना ही कर निर्धारित किया गया। 


योरपीय महायुद्ध काक्न में तथा उसके बाद सरकार की व्यापार नीति 
में कुछ परिवरतेन हुआ, सन्‌ १६३६ ई० में यहां की औद्योगिक परिस्थिति 
की जांच करने के लिए कमीशन बैठाया गया। सन्‌ १६२१ ई० में एक 
आर्थिक जाँच-समिति वियुक्त हुईं। इसने सिफ़ारिश की कि भारतीय 
उद्योग-धंधों की रक्षा के लिए बाहर से आने वाले भाद्त पर विशेष कर 
जगना चाहिए, तथा भारत में बनने वाले माल पर कर न खवगाना चाहिए। 
परचात्‌ टेरिफ-बोर्ड ( भ्रायात-नियांत-कर-समिति ) की स्थापना हुईं भोर 
उस की सिफारिश के असुसार कमशः लोहे, फ़ोलाद के सामान, काशज्ञ, 
कपड़े और चीनी को संरक्षण दिया गया अर्थात्‌ इन वस्तुओ्रों की आयात 
पर ऐसा कर लगाया गया कि वे यहाँ की बनी वस्तुओं से सस्ती न रह 
जॉय, कुछ मेंहगी दी हों। सन्‌ १६२६ ह६ैं० में भारत में बनने वाले रईं 
के सात पर से कर उठा दिया गया । $8३० ई० में इंगजेंड से थाने 
वाले रुई के सामान पर १९ प्रतिशत और रैर-जिटिश, अर्थात्‌ अन्‍य 


* देशों माल पर कर दो प्रकार से लगते हैं--( क ) उत्पत्ति का 
नियंत्रण कर के, और (सत्र) उत्पत्ति पर राज्य-एकाधिकार कर के । 
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देशों से आने वाले साम्राव पर ४ अतिशत और अधिक, अर्थोत््‌्‌ २० 
प्रतिशत कर लगाया गया | पीछे यह कर इंगलेंड के माल पर २२ श्रति- 
श्र और रर-त्रिटिश माज्ञ पर तीस प्रतिशत बेठाया गया। 


यह पिछुली बाद साम्राज्यान्तर्गत रियायत कौ नीति के अलुसार 
थी | इसका आशय यह है कि ब्रिटिश साप्नाज्यांतर्गत देश पारस्परिक 
च्यापार में ख़ास रियायत करें । एक दूसरे की आयात-निर्यात पर, रौर- 
ब्रिटिश माल की अपेक्ता कम कर लगाव । ओटावा में जो साम्राज्य-परिषद्‌ 
हुईं, उस में तीन वर्ष के लिए इस नीति का समझौता हुआ, परंठु यह 
भारतवर्ष के क्षिए बहुत हानिकर थी; इसका यहाँ घोर-विरोध हुआ । 
बात यह है कि यहाँ से इंगल्लेंड और अन्य देशों को कच्चा माल जाता है, 
जिसकी आयात पर कोई ओऔद्योगिक देश कर नहीं ज़्गाता | इस किए 
भारतवर्ष के मात्व को इंगल्लेंड या उसके उपनिवेशों में रियायत मिलने 
का प्रश्न नही उठता | अब भारतीय आयात की बात ज्ञीजिए । यहां दो- 
तिहाई से अधिक साक्षर ब्रिटिश साम्राज्य के बाहर से आता है, इस पर 
अधिक कर कगाने से मारतीय-जनता के लिए वह माल मँहगा हो जाता 
है, भर देश की हानि होती है। इस प्रकार मामाज्यांतर्गत रियायत 
की नीति से भारतवर्ष को कुछ लाभ नहीं है। भारतीय व्यव॑स्थापिका 
सभा के निरंतर विरोध के कारण अंततः झोटावा के समसोते का अंत 
द्वो गया है। 
. .श्स्तु, भारतीय लोकमत संरक्षण-नीति को क्रमशः अग्रसर करने के 
पक में रहा है। भारत-सरकार ने सन्‌ १४२२ ई० से इस ओर ध्यान 
दिया, और बहुत संद-गति से क़दम बढ़ाया । इधर कुछ समय से पह 
सीमित संरक्षण नीति से भी पीछे हट रहो है। टैरिफ़-बोर्ड की सिफ़ारिश 
होते हुए भी उस ने शीशे के व्यवसाय का संरक्षण न किया | इस वर्ष 
(सन्‌ १६३६ में सरकार ने इंगलेंड से भारत में आने यात्मे सादे एवं 
रंगीन सूतो कपढ़े पंर संरक्षण कर पच्चीस प्रति सेकडा से घटा कर घीस 
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प्रति सेकद़ा कर दिया। साथ ही उसने टेरिफ़-बोर्ड को तोड़ दिया। यह 
स्पष्टतः म्रिटिश माल का पत्षपात है, भर है, भारत के उद्योग धघंधों के 
संरत्तण के विरुद्ध व्यापार नीति | आवश्यकता है कि सरकार संरचाण 
नीति का अवलम्बन जारी खखे; समस्त विदेशी तैयार पदार्थों की भायात 
के अतिरिक्त यहां से बाहर जाने वाले कच्चे पदार्थों' पर भी खूब कसकर 
कर लगावे, जिस से विदेशी माल यहां बहुत अधिक मँहया होने के कारण 
उसकी आयात कम हो, और स्वदेशी उद्योग-धंत्रों को उत्तेजना मिले। 
लोगों की श्रार्थिक उन्नति होने से, उनकी आय बढ़ने से, सरकार की भी 
आय बढ़ती है, भोर वे सरकारी करों का भार अ्रधिक सुगमता-पूर्वक सहन 
कर सकते हैं । 

आयात-निर्यात कर का भार किन लोगों पर पढ़ता है? भारतवर्ष 
को जूट का तथा अंशत: चाचत्न का पुकाधिकार प्राप्त है। भर्थात्‌ णूट की 
पूर्णतया और चावल की भ्रधिकतर उत्पत्ति भारतवर्ष में होती है। इस- 
लिए इनकी निर्यात पर लगने वाला कर अधिकतर विदेशियों पर पढ़ता 
है। चाय पर का निर्यात कर अंशतः विदेशियों पर, तथा अंशतः इस 
चस्तु के उस्पादकों पर पढ़ता है; कारण इसकी उत्पत्ति में अन्य देशवासियों 
की श्रतियोगिता है। शराब, तंबाकू, खाद्य-सामग, मोटरकार और 
भोटर साइकिल, रेशमी कपढ़ा, रबर टायर, अख-शख्र आदि की आयात 
पर क्षगने वाला कर अधिकतर धनिकों पर तथा मध्य श्रेणी के ऊपरले 
भाग पर और छुद्ठ अंश में भध्य श्रेणी के निचले भाग पर पड़ता है। 
चीनी, सूच झौर सूती कपड़े तथा कच्चे मात्त की झायात पर गने वाले 
ऋर का भार अधिकतर धनी और मध्य श्रेणी वालों पर तथा कुछु अंश 
में ग़दीयों पर पढ़ता है। भारतवर्ष के तैयार हुए मिट्टी के तेल पर तथा 
विदेशों से यहां झाने वाली दियासलाई, मशीनों, रेलवे के सामान भौर 
कोयले पर लगाया हुआ कर सब श्रेणी के आदम्रियों पर पढ़ता है, हाँ 
गाँव वाद्घों की अपेरा नगर थालों पर अधिक पढ़ता है । 
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नम्क-कर--नमक-कर पएुक तो बाहर से आए हुए नमक पर 
कगता है, दूसरे भारतवर्ष में ही बने हुए नसक पर सी चंसूल किया 
जाता है। सन्‌ १८८२ ई० से पहले मिन्न-भिन्न भांतों में इस टैक्स की 
दर में अंतर था, उस धर्ष सरकार ने सब जगह दो रुपए मन टैक्स 
लगाया। सन्‌ १८८८ इह० में यह ढाई रुपए कर दिया गया, बाद में यह 
क्रमशः घटाया गया | सन्‌ १६०३ ई० में २) रु० हुआ, सन्‌ १६०४ ई० 
में १॥)) और सन्‌ १६०७ ह० सें १) रु० सन रहा । सन्‌ १६१६ ई० 
( महायुद्ध काजल ) में अन्यान्य करों की बृद्धि के साथ यह भी बटठा, और 
१) को जगह १]) सन द्वो यया। उस समय राजस्व सदस्य ने कहा था 
कि यद्द कर ऐसा रिजूप ( रक्षित ) साधन है, जिसका युद्ध-काल अथवा 
अन्य आर्थिक संकट के समय उपयोग हो सकता है। सन्‌ १६२२-२३ 
ईं० ( शांतिकाल ) का बजट उपस्थित करते हुए राजस्व-सदस्य ने 
अन्यान्य करों में फिर इसे बढ़ाने का अस्ताव किया था । परंतु ब्यावस्थापक 
सभा के विरोध के कारण उस वर्ष यह न बढ़ सका। सन्‌ १६२३-२४ 
ई० के बजट में फिर आयब्यय की सस्रानता करने की फ़िकर पड़ी तो 
सरकार फो दृष्टि इसी कर पर गई; अन्य करों को वह पहले बढ़ा ही चुकी 
थी। इस वर्ष भी नमक के कर की बृद्धि का बहुत विरोध हुआ | परंतु 
सरकार ने सुधरी हुईं ज्यवस्थापक सभा के मत की सी घोर अवहेलना 
करके इसे घढ़ा ही दिया | कुछ लोग इस कर में पार्लिमेंट के उदारता- 
पूर्वक इस्तच्षेप करने की राह देख रहे थे, पर उस के द्वारा भारत 
सरकार के कार्य का अनुमोदन ही हुआ, ढाई रुपपु प्रति मन का 
चमक कर पास हो गया और निधेन प्रजा पर एक भार और बढ़ गया । 
इस समय यह कर १|) भ्रति मन है। 

नमक एक जीवनोपयोगी पदार्थ है और इस का कर एक ऐसा कर 
है जो प्रकट अथवा गौण रूप से राजा, और रंक देश के सब आवुमियों 
पर[ज्गता है। नमक तैयार करने का ज्भच बहुत थोड़ा होता है, कुछ 
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किराए में ख़्च होता है। इस ज़र्च को छोड़ कर नमक के भूक््य का सब 
हिस्सा कर पर विरभर है। कर-दुढ्धि के कारण जब यहाँ नमक संहगा 
हो जाता है तो पशुओं की कौन कहे, यह मनुष्यों को भी यथेष्ट मात्रा 
में नहीं मिलता, और इस का उपयोग कम हो जाता है। शअत्तः नेताओं 
का भत है कि यह कर विल्कुल्न उठा देना चाहिए । 

इस कर के पक में कद्दा जाता है कि ( ५ ) यह कर बहुत प्राचीन 
है, यह यहाँ हिंदू काल में भी प्रचलित था, उस समय इस का परिमाण 
बहुत अधिक था; झब तो यह अपेक्षा-कृत कम है।(३ ) यह परोष 
कर है, अतः ज्ञोगों को इस का भार मालूम नहीं होता। (३) यह बहुत 
हल्का कर है। परंतु प्राचीन काल में यह कर आजकल की सी कठोरता 
से चसूत्ष नहीं किया जाता था, बहुत से आदमी अपने उपयोग के ल्षिए 
इसे बना सकते थे। उत्त समय अन्य सब करों का संमिल्ित भार बहुत 
कमर था, अब बहुत अधिक है । फिर, यदि प्राचीन काल में कोई अनुचित 
कर प्रचलित था तो यह कोई फारण नही है कि अब, उस के अनोचित्य 
को जानते हुए भी, उसे जारी रक्‍्खा जावे। इस कर का परोक्त द्वोना भी 
इसे उचित नहीं दहरा सकता, पदार्थों पर लगाए हुए सभी कर परोक्र 
होते हैं। इसो प्रकार इस कर का हृल्‍्का द्ोना भी इस के समर्थन के 
लिए भच्छी युक्ति नहीं है। नमक की ग्रारीब-अमौर सब को बराबर 
आवश्यकता है। सब इस का बराबर उपयोग करते हैं, इसलिए इस 
कैर का भार ग़रीबों पर अधिक पढता है, इस से कर संबंधी समानता करे 
सिद्धांत की अवदेलना होती है ( देखो नवां परिच्छेद )। 


भारतवर्ष में यह कर सब से अधिक अप्रिय और असंतोप-छूलक 
है। भारतीय ध्यवस्थापक-सभा में इस का बराबर विरोध हुआ है। 
इन वातों का सम्यक्‌ विचार होने से इस का अनौचित्य स्वतः सिद्ध है। 


अफ्रीम-कर--भारतवर्ष में सरकार को अफीस. तैयार करने को 
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एकाधिकार है, अन्य व्यक्ति इसे तैयार नहीं कर सकते । पहले सरकार 
को इस की निर्यात से ख़ब आमदनी होती थी, परंतु इस के उपयोग से 
चीन आदि देशों के निवासियों को बहुत हानि पहुँचती थी, भ्रतः अंत 
राष्ट्रीय जगत में तथा स्वयं भारतवर्ष में इस का बहुत विरोध हुआ। 
अंततः चीन में इस की निर्यात सन्‌ १६०८ ई० से क्रमशः घटा कर 
सन््‌ १३१४८ में वंद की गईं | पश्चात्‌ सन्‌ १६२६ ई० से श्याम, स्ट्रेट सेंटल 
मैंट और हांगकांग आदि में भी इस की निर्यात कस की गईं। अब 
भारतवष से भ्रफ़ीम की निर्यात कहीं भी नहीं होती | परंतु भारतवर्ष में 
इस का उपयोग घटाने का कुछ प्रयत्न नहीं किया जा रद्दा है। यद्यपि 
इस का उपयोग घटाने से सरकारी आय कम होगी, परंतु इस से लोगों 
की कार्य क्षमता बढ़ेगी, तो उन की आय बढ़ने से सरकार को आय भी 
बढ़ेगी और उपयुक्त कमी की सहज ही पूत्ति हो जायगी। 

आवबकारी-कर--अफ्रीम के विषय में ऊपर कहा जा चुका है। 
उसे छोड़कर अन्य मादक पदार्थों" पर कमाया जाने वाला कर यहाँ आब- 
कारी कर कहलाता है। उदाहरणवत्‌ यहां यह कर भांग, चरस, शराब 
आदि भादुक पदार्थों पर लगाया जाता है। उस में राज्य का उद्देश्य 
केवल भाय-आप्ति ही नहीं होना चाहिए। भ्रजा-हित के लिए तो सरकार 
को चादिए कि इन पदार्थों" को कम मात्रा में तैयार करावे, उन के बेचने 
वालों को बढ़ी सावधानी से लैसेंस दे, दुकानें बत्ती से बाइर और बहुत 
थोड़ी रखे, तथा कर भी भारी , क्गाएं। तब जाकर इन का ब्यवद्ार 
घटने की आशा दो सकती है। यहाँ सादक पदार्थों को बनाने या तैयार 
करने का सरकार को प्रायः एकाधिकार है। इन की बिक्री से जो आय 
होती है, उस में से उत्पादक ज्यय निकलने पर जो शेष रहे, चह सरकारी 
मुनाफा होता है, और आय में स॑भित्षित होता है। 

इस समय केंद्रीय सरकार आंतीय सरकारों को अ्रक्नीम निर्धारित 
दुर से बेचती है। इस विक्री से जो आय होती है वह केंद्रीय सरकार की 


१७०६ राजरस् 


झाय होती है। इस मद्द का व्योरा यह है--ल्ाइसेंस, डिस्टिलरी फ़ौस, 
शराब और अन्य मादक पदाथों की विक्की पर महसूल, आबकारी विभाग 
का अफ्तीम विक्री से लाभ, जुर्माना, ज़ब्ती, और अन्य भाय । 

शोक की बात है कि इस मद्द की आय में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा 
रही है। प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा में अनेक वार इस भाशय का 
प्रस्ताव किया गया कि सरकार मादक द्वृब्यों के सेवत को न धढ़ने देने 
की नीति रकखे, परंतु सरकार को स्वीकृत नहीं। घह शराब की दूकानों 
पर पहरा देने वालों तथा टैस्परेंस ( मग्रपान-निवारण ) सभाओं के कार्य 
में बाधा डालती है; भर उन पर तरह-तरह की समझती करती है। इस 
। से स्पष्ट है कि सरकार को जैसे बने, वैसे आमदनी चाहिए, मादक व्नच्यों 
के प्रचार को रोकने के ढिए वह दिल्लोजान से तैयार नहीं। इस प्रकार 
देश का आत्मिक-पतन कब तक होता रहेगा ? 

अन्याय विभागों में यह विभाग प्रांतीय सरकारों के हाथ में दिया 
गया है, जिन्हें प्रांतों की उन्नति के लिए रुपए की बढी आवश्यकता है। 
झतः यह झाशा हो ही वहीं सकती कि प्रांतीय सरकार इस विभाग से 
झधिकाधिक आमदनी प्राप्त कने, और इसलिए सादक द्रव्यों का 
झआधिकाधिक प्रचार करने में कोईं कसर रखे | बढ़ी ज़रूरत इस बात की 
है कि सरकार मादक द्वव्यों का प्रचार घटाने की उपयुक्त नीति काम में 
जावे; निरसंदेह इस से सरकारी आय में कमी होगी, भोर आरंभ में कुछ 
समय तक प्रबंध व्यय भो बढ़ेगा, परंतु उस की पूर्ति जनता को क्ार्य- 
चमता बढ़ने से उसी प्रकार हो जायगी जैसे भ्रफ्तीम के संबंध में पहले 
बता आए हैं। 

विशेष बक्तव्य--उपर, सरकार के मुख्य परोक्त करों की भाय के 
संबंध में सिखा यया है। इस के अतिरिक्त सरकार को अन्य करों! 
से भी छुछ आय होती है।इस मद के केंद्रीय भाग कौ कुछ आय 
तो सरकार को देशी राज्यों से मित्ने वाल्ने वार्षिक नज़रानों से होती है। 
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यह नजराना प्रायः उन संधियों के अनुसार मिलता है, जिन से पू्वे 
काल में देशी राज्यों के कुछ स्थानों का ब्रिटिश भारत के कुछ स्थानों से 
परिवतन हुआ था, था जिन से देशी नरेश अपने राज्य में फौज रखने के 
उत्तरदायित्व से भक्त हुए थे। इस के अतिरिक्त, केंद्रीय सरकार की 
कुछ आय ऐसी भी है, जो चीफ़ कमिरनरों के प्रांतों में मालगुजारी 
आबकारी, स्टास्प, जंगल और रजिस्ट्री से होती है। उपयुक्त 'अन्य करों? 
को मद के प्रांतीय भाग सें वह रक्षम संभित्तित है, जो प्रांतीय सरकारें 
सिनेमा आदि खेज्न तमाशों से कर के रूप में ल्षेती हैं । 





तेरहवां परिच्छेद 
फीस की आय 


प्राकथन--फ्रीस के अंतर्गद सरकार को, न्याय स्वाग्प, रजिंस्टरी, 
पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, सिविल निममांण कार्य, मुद्रा रकसाल 
और विनिमय की महों से होने वाज्ञी आय संमितित है। पहले कहा जा 
चुका है कि इन कार्यों' का उद्देश्य आय-प्राप्ति नहीं होता, इन से होने 
वाज्षी आय हन के ध्यय से कम रहनी चाहिए । परंतु भारतवर्ष में न्याय, 
स्टास्य और रजिस्टरी से आय बहुत होती है। इस इष्टि से इन कौ आय 
फ़ीस न रह कर कर द्वो जाती है, तथापि दस का विचार हम फ़ौस में ही 
करते हैं, जैसा कि सिद्धांत से होना चाहिए । 


य-- इस विषय में निम्न प्रकार की आय होती है, अनधिकृत 
भात्ष की विक्री, कोट-फ़ीस जिस में दीवानी अदालत के अमीन और 
कुड़क भ्मीन आदि की फ़ोस शामित्र है, हाई कोट था उसके आधीन 
दीवानी अदालतों की फ़ौस, मैजिस्ट्रेटें का किया हुआ जुर्मादा और ज़ब्ती 
आदि, वकालत की परीढा फ़ीस, विषिध फ्रीस और जुर्माने । 


सरकारी हिल़ाब में प्रायः न्याय की आय, ख़चे की अपे्षा बहुत 
कम रहती है । वास्तव में यह बहुत ग्रधिक होतो है। सरकारी हिसाव 
में कम दिखाने का कारण यह है कि स्टाग्प की बहुत सी आमदनी थो 
कि पृथक्‌ दिखाई जाती है वास्तव में स्याय संबंधी ही होती है, इस के 
संबंध में भागे विचार किया जायगा । जेसा कि हमने अन्‍्यन्न कहा है, 
ल्याय सस्ते से सस्ता होना चाहिए । देश का कादून ही इस प्रकार बदु्ा 
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ज्ञाना चाहिए कि सुकदसे बाज़ी कम हो, आादुमी पंचायतों में ही निपट 
के, अस्तु न्‍्याय-विभाग की आय दृद्धि हम अच्छी नहीं समझते । 

स्टाम्प--यह कर दो प्रकार का होता है, ( $ ) अदालती और 
(२ ) रौर-अदाल्ती । प्रथम प्रकार में कोट-फ़ोस था अदाक्षतों में पेश 
होने वाले मुक़्द॒सों के कागज व द्रख़्वास्तों पर लगाए जाने वाले स्टास्प की 
आय संमिलित है। दूसरे प्रकार में व्यापार व उद्योग धंधों संबंधी 
काग़्जों पर ( दस्तावेज, हुंडी, पुरे, चेक, रुपयों की रसीद, आदि पर ) 
लगने वाल्ते स्टाग्प की आय होती है। यह कर प्रायः हृदका ही होता है। 

अदाद्॒ती स्टाग्प अत्यक्ष रूप से न्याय पर कर है। रैर-अदालती 
स्टाम्प भी, कुछ परोक्त रूप में, न्‍्याय-कर दी है। रुपया छ्लेने की रसीद पर, 
या हुँडी आदि पर स्टास्प इस लिए ही लगाया जाता है कि यदि पोडे 
कोई चाद-विवाद हो तो न्याय होने के अवसर पर प्रमाण तैयार रहे, इस 
प्रकार स्टास्प की आय जितनी अधिक होगी, उतना ही यह समस्त 
जायगा कि प्रजा का न्याय आए करने के लिए अधिक ख़्च करना पढ़ा। 
अतः थंद आय अल्पतम दोनी चाहिए, जिस से स्याय सस्ते से सस्ता हो । 

रजिस्टरी--इस स्व की झ्लाय निन्न विषयों में होती हैः-- 
दस्तावेज्ञों की रजिस्टरी कराने की फ़ीस, रजिस्टरी की हुई दस्तावेजों की 
नक्वक की फ़ीस, विविध फ़ीस या जुर्माने आदि । 

काग़ज्ों की रजिस्टरी होने से क्ोगों को बेईमानी करने का अवसर 
कम दोता है। इस विभाग में एक परिमित सीमा तक की झामदुनी घुरी 
नहीं । 

पुक्षिस--इस मदद में निन्न विषयों द्वारा आय होतो है--सार्चजनिक 
विभागों, भाइवेट कंपनियों और लोगों को दी गई पुलिस से आय, हथियार 
रखने के क्रानून से आंय । मोटर आदि की रजिस्टरी करने आदि की 
फ़ौस, जुमाँने और ज्ञब्तोी | 


११० राजरव 


शिक्षा--इस मद में निम्न विषयों से आय होती है --( १ ) 
विश्व विद्या्षय सरकारी झाद कालेज, और सरकारी झौद्योगिक कालेजों 
की फ़ीस (२) साध्यमिक--सरकारी माध्यमिक स्‍कूलों की फ़ीस, तथा 
दात्रालयों से आय (३ ) भारंभिक--सरकारी आरंभिक स्कूल फीस 
(४) स्पेशल फ्रीस, मिडिल स्कूल फ़ीस । सुधारक स्कूलों के कारखाने की 
आय । ( ४ ) जनरल सहायता, था दान । ( ६ ) विविध; परीक्षा फ़ीस 
सिविक्ष एंजिनयरिंग काज़ेज, किताबों, और अन्य सामान की बिक्री, 
प्रांतीय परीक्षाओं की फ्रीस आदि । 

न्याय की भाँति, शिक्षा भी जितनी सस्ती हो, उतना श्च्छा है। 
परोरंभिक शिक्षा तो बिल्कुज्न बिना फ़ीस ही होनी चाहिए, अन्य शिक्ा 
कही फीस भी यथा संभव कस रदया उत्तम है । वर्तमान समय में यहां 
शिक्षा ऐसी मंहगी है कि सर्व साधारण की कौन कहे, मध्यम अेणी फे भी 
बहुत से आदुम्ी हस का व्यय सहन नहीं कर सकते । इसलिए देश में 
श्रविद्यान्धकार छाया हुआ है । इसे दूर करना चाहिए। इसक्षिए शिक्षा 
विभाग के फ्रीस द्वारा आय बढ़ाने का लक्ष्य न रखना चाहिए । 

स्वार्थ और चिकित्सा--इस मदद की भाय निस्‍्न विपयों से होती 
है---( ञ ) स्वास्थ--दवाइयों और टीका जगाने की चीज़ों की बिक्री, 
सह्दापता। (झा) चिकित्सा--मेडिकत् स्कूल और कालिज फ़ीस, 
झस्पताल की आय, पागल खूानों की झाय जिश् में ऐसे पागलों को रखने 
देने वाली आय भी शामित्ष है, जो दरिद्व न हों। भ्युनिसिपैज्ञव्यों और 
हावनियों की सहायता, सर्वसाधारण का चन्दा, सैनिक विद्यार्थियों की 
शिक्षा के लिए सहायता । दान की आय, विविध; रसायनिक विश्लेषण 
की फ़ीस आदि । 

सिपित निर्माण कार्य--हस मह में सरकारी मकानों का किराया, 
उन को विक्री का रुपया, तथा अन्य इस प्रकार की विविध आय 
संमित्षित है। 


फ्रीस की आय १११ 


मुद्रा दकसाज और घिनिमसय--इस सह में सरकार के "पेपर 
करेंसी रिज्ञव! नामक कोष में जो 'सिक्‍यूरिटियों? रक्खी जाती हैं, उन की 
रक्तम का सूद तथा भारतवर्ष के लिए पैसा इकन्नी आदि सिक्के ठालने का 
लाम संमिल्रित है। रुपया ढालने का लास “गोढ्ड स्टेंडडे रिज़व! अर्थात्‌ 
मुद्रा उज्नाई जाम कोष में डाला जाता है। विनिमय की आय के संदंध 
में इस सह में होने वाले व्यय के प्रसंग में क्षिखा जा चुका है। 


चोदहवां परिच्छेद 


व्यवसायिक आय 


सरकार के जिन व्यवसायिक कार्यों से आय होती है, थे भुस्यतया 
निम्दलिखित ईं:---रेल, ढाक-तार, जंगल भौर नहर | जेलों से होने 
वाज़ी आय भी जो परिमाण मे विशेष नहीं होती--ध्यवसायिक ही है। 


रेल--रेज्षों के संबंध में झुछ बातें पहले बताई जा चुकी हैं। इंस 
सद्द की आय के दिसाव के धास्ते सरकारी रेलों की झइत आय में से उन 
के चलाने का ज़र्च तथा कंपनियों को दिया हुआ सुनाफ़ा घटा दिया जाता 
है, भर शेप भे कंपनियों की रेलों से होने वाली भाय जोड़ दी जाती है । 

रेजों की व्यवस्था में कई दाप हैं । उन में भ्रभिक्रांश विदेशी पूंजी 
और विदेशी प्रधंध है, जिस में भारतवर्ष को सूद की बढ़ी रक्तम बाहर 
भेजनी होती है, और जनता के द्वितों की ओर समुचित ध्यान नहीं 
दिया जाता । तीसरे दल के यात्रियों के, जिन की संख्या श्रन्य सब 
द्जों के यात्रियों से अधिक द्ोोती है, बहुत शिकायतें रहती हैं। मात्त ले 
जाने की दूर देश के ध्यापार तथा उद्योग धंधों की उन्नति के लिए अजुछूल 
नहीं हैं। यदि इन दरों मं ग्रावश्यक परिवर्तन किया चाय और जबता 
की सुविधाओं का यथेष्ट विचार किया जाय, तो उन के द्वारा होने चाहे 
ब्यापार और यात्रा की इंद्धि हो और फलतः उन की आय भी घढ़े | 


जेसा कि पहले कहा जा घुका है सन्‌ १६२९ ई० से रेलों का हिसाव 


के सरहारी हिसान से प्यद्ू कर दिया है। इस समय यह बअ्यवस्था 


व्यवसायिक झाय १५१३ 


रेलों में छगी हुई पूंजी का एक प्रतिशत सरकारी आय में सम्मिलित 
किया जाता है, इंस के अतिरिक्त जिस वर्ष निर्धारित से अधिक सझुनाफ़ा 
होता है, उस वर्ष के अधिक सुनाफ़े का पंचमांश भी सरकार के मिलता 
है। अगर सेनिक महत्व वाल्तली रेजों से चुक़साव हो तो उतनी रक़म 
सरकार को दी जाने वाली रक़म से काट ली जाती है। अगर सरकार 
के दी जाने वाल्वी रक्म छुकाने के बाद रेलवे रिज़वे फंड के लिए. तीन 
करोड़ से अधिक रुपया रह जाय, तो जितना रुपया अधिक हो, उस का 
तृतीयांश सरकार को दिया जाता है। 


डाक और तार--इस मह की आय में चह रक़म दिखाई जाती 
है जो कुल आय में से संचालन-व्यय निकाल्न कर शेष रहती है। कुल 
आय में ( क ) भारतवर्ष में होने वाक्ली डाछ और तार की आय, मनी- 
आहेर-क्रमीशन और इंडो-योरपियन तारों की आय तथा (ख) इंगछ्षैंड में 
होने चाक्ली इंडो-योरपियन तारों की आय सम्मित्तित होती है। व्यय 
में ( ३ ) भारतवर्ष के कार्यालयों का व्यय, स्टेशनरी, और छुपाई, डाक 
काने और ले जाने का खूचे, तार की ज्ाइन आदि का खुर्च, (३) 
इंगलैंड में ईंस्ट्न मेल के लिए दी जानी वाली रक्तम तथा (३ ) भारतवर्ष 
और इंगलेंड में होने वाले इंडो-पोरपियन तारों का खर्च सम्मिक्षित है। 


भारतवर्ष में सरकार ने जनता की सामर्थ्य ौर सुविधा का विचार न 
करते हुए पोस्टकार्डो और क्षिफाफों का मूल्य बढ़ा रखा है, इससे लोगों के 
पारस्परिक ज्यवद्दार-बृद्धि में बड़ी रुकावट है। पासंज्ञों के महसूल की एुर 
बढ़ने से अब जन साधारण के वी० पी० से पुस्तक मंगाने का खूर्चे बहुत 
कष्टप्रद्‌ हो गया है। इंस से साहित्य और शिक्षा अचार के बहुत धक्का 
पहुँच रद्द है । 

सरकार ने डाक और तार दोनों विभागों के मिज्ञा रक्‍्झा है। इस 
दिए डाक का महसूल पहले से बढ़ाया जा घुकने पर भी इस संयुक्त मद में 
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घादय रहता है। यदि दोनों विभाग अलग-अलग हों तो डाक में 
बचत हो सकती है; हो तार का कार्य घाटे पर चल रहा है। इस में 
किफामत की आवश्यकता है । 


जंगले--हस मह में निम्दलिखित आय होती हैः--लकढ़ी या भ्न्‍्य 
पैदावार जो सरकार ज्रे, लकड़ी या अन्य पेदावार जो जनता के आदमी 
लें, जंगल का वे वारसी और ज़ब्त किया हुआ साल, विदेशी लकड़ी 
था अन्य जंगल की पेढावार पर महसूल, इस विभाग संबंधी जुर्माना, 
ज़ब्ती आदि । 


जंगल विभाग का उद्देश्य प्रजा-हित ही रहना चाहिए; आय का 
लघ्य रखकर प्रजा-हित की उपेक्ता करना कदापि उचित नहीं | इस समय 
अनेक स्थानों में जंगल विभाग के कारण चरायाहों कौ बढ़ी कमी हो गई 
है। इस से सर्व साधारण को पश्चु-पालन में बड़ी कठिनाई है। पुनः अरब 
इंघन महगा होने के कारण उस का कुछ काम ग्रोबर के उपक्षों से ही से 
लिया जता है। इस से खाद की कमी द्वोती है। जंगल विभाग को इस 
आर ध्यान देना चाहिए ! 


आबपाशी--इस मद की आय, कुक्ष आय में से संचात्षन व्यय 
निकाल कर दिखाई जाती है। कुत्ष भाय॑ में कुछ भाय तो प्रत्यक्ष होती 
है और कुछ वह होती है जो आवपाशी के कारण सालगुजारी के बढ़ने 
से द्वोती है। भारतवर्ष में नहरों और घड़े तालाबों का कार्य बहुत बढ़ने की 
आवश्यकत! है। कार्य घढ़ने के साथ आय का बढ़ना अज्भुचित नहीं, परंतु 
इस की व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए कि जनता की सुविधा का 
सम्यगू ध्यान रकखा जाय, और दर नियमित रहे । 


& जंग्रज्ञ की अन्य पैदावार में मुख्य बांस, घास, ईंधन, कोयला 
राज आदि पदार्थ द्वोते हैं । 


व्यवसायिक आम १९५ 


वर्तमान अवस्था में कृषकों को नहर-चिसाग के संबंध में कई शिका- 
ये हैं । एक सुख्य शिकायत तो यही है कि आबएशशी की दर चहुत 
अधिक है; इस संबंध में अधिकारियों को यह व्यवस्था करनी चाहिए कि 
जो नहरें व्यवसायिक दृष्टि से बनाई गईं हैं, उन में जो पूंजी कगी है 
उस का सूद्‌ साधारण सुनाफ़े सहित मित्ष जाय, ऐसे हिसाब से ही 
आबपाशी की दर निश्चिठ की जाय । दर का अधिक रहना उचित नहीं 
है। आबपाशी की आय कोई कर की आय नहीं है, इस का उद्देश्य बहुत 
अधिक धन-प्राप्ति न होकर जनता की सुविधा होनी चाहिए्‌।ईस मदद 
से बहुत अधिक आय द्वोने का अर्थ यह है कि यह अपने उद्देश्य पूरा नहीं 
करती । 

किसानों की नहर-विभाग संबंधी दूसरी शिकायत यह है कि उन्हे 
सिँचाई के लिए पानी उचित समय पर नहीं मिल्षता, जिन कृषकों से 
अधिकारियों को छुछु ऊपर की आमदनी हो जाती है, उन पर विशेष 
कृपा रहती है, दूसरों को पानी प्रायः ऐसे समय पर मित्षता है जब वह 
पूर्णतया लासदायक नहीं होता । यह न द्वोना चाहिएँ, किसानों को 
सिँचाई के किणु अनुकूल समय पर पानी मिलने से उन की फ़सल अल्छी 
होगी, और फत्न-स्वरूप सरकारी आय की भी वृद्धि होगी। 

जेज्न--जेलों की आय विशेषतया डन के उस सामान की बिक्री से 
होती है, जो उन के कारज्ानों में क्ेदियों द्वारा तैयार कराया जाता है। 
कैदी काफ़ी घंटे काम करते हैं, पर आयः उन के अम के अतिफल्ष में से 
उन्हें छुछ भाग दिए जाने की व्यवस्था नहीं होती; इसलिए थे काम 
डतना सन छूगाकर नहीं करते; जो माल तेयार होता है, वह घटिया 
दर्ज का होता है। फिर, इंन कारख्ानों में जैसे-तेसे क्रेदियों को घेर कर 
खखा जाता है, यदि उन्दे डन की रुचि के अनुसार कास दिया जाय, उस 
का प्रबंध आदि ठीक दो तो उत्पत्ति अधिक हो सकती है। चहुघा जेलों 
में जो मात्त तैयार दोता है उस के बेचने के लिए भी उचित प्रबंध नहीं 
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दिया जाता, इस में यभेष्ट सुधार हो तो माल के दाम अच्छे उठे । प्रायः 
जेल्ों के बगीचों में जो फल या शाकादि होता है। उस का उत्तम भाग 
उच्च पदाधिकारियों की भेंट किया जाता है। वह क्लेदियों को ही दिया 
जाना उचित है। पश्चात्‌ यदि कुछ बचे तो वह बेचा जाना चाहिए। 
श्रस्तु, जेलों की आय में काफ़ी वृद्धि हो सकती है । 

विशेष वक्तव्य--सरकार की व्यवसायिक आय का विचार हो चुका ! 
सरकार को कुछ आय पूर्वोक्त के अतिरिक्त अल्य साधनों से भी होती है। 
इन भे सुस्य सेना, सूद आदि हैं। सेनिक आय में सेमिक स्टोर, कपढ़े 
दूध, मक्खन, तथा पशुष्नों की विक्री से और सैनिक निर्माण कार्य से 
होने वाली भ्राय सम्मरि्षित है । 

सूद को मदद के केंद्रीय भाग में ( क ) भारत सरकार द्वारा प्रांतों को 
दिए हुए ऋण और पेशगी का सूद, रेक्षवे कंपनियों को दी हुईं पेशगी का 
सूद, तथा उन के 'प्राविडेंट फंड” की सिक्यरिटी का घूद, और (ख् ) 
इंगलेंड में सूद की विधिध आय सम्मिलित होती है । दस मदद की आंततीय 
आ्राय ज़िला और अन्य लोकल फंड! कमेटियों, न्युनीसिपैज्टियों, ज्ञि्षा 
बोडों', जुमोदारों, किसानों तथा सहकारी समितियों आदि को दिए हुए 
ऋण के सूद से होती है । 

सरकारी हिसाब में जो विविध भय की केंद्रीय मई है, उस में पंशन 
संबंधी झाय के अतिरिक्त सरकारी स्टेशनरी अथवा पुस्तकों, गज़ट या 
रिपोर्ट आदि की विक्री से होने वाली आय सुख्य है। प्रांतों को पुराने 
स्टोर भौर सामान की, तथा जुमीन और मकान ( 'तज्ञक्” ) की विक्री 
से सरकारी लेखा-परीक्षक अदि की फ़रीस से, और जुमीन और मकानों 
के किराए आदि से भी आय होती है। 


पन्‍द्रहवां परिच्छेद 


स्थानीय-राजस्व 


केंद्रीय और प्रांतीय राजस्व का वर्णन दो चुका, अब स्थानीय 
राजस्व का वर्णन किया जाता है । 

स्थानीय कार्यों की विशेषता--नगरों और देद्वातों में बहुत से 
काम ऐसे होते हैं जिन्हें संगठित रूप से करने की आवश्यकता होती है । 
सड़क बनवाना नांतियाँ बनवाना और साफ कराना, बालकों की शिक्षा 
का प्रबंध करना आदि ऐसे कार्य हैं जिन्हे प्रत्येक व्यक्ति एथकू एथक्‌ रूप 
से अच्छी तरह संपादित नहीं कर सकता। परंतु केंद्रीय या मांतीय 
सरकार द्वारा भी यह यभेष्ट रूप में नहीं किए जा सकते, क्योंकि इन में 
निरीक्षण या देख-भाल की बहुत आवश्यकता दोती है, और देश भर के 
खब नगरों या देद्दातों में यह कार्य एक ही तरह के न होकर स्थानीय 
परिस्थिति के अनुसार मिन्न-मिन्न प्रकार के द्ोने की आवश्यकता होती है। 
इसलिए किसी नगर या देद्गात के ऐसे कार्य उसी स्थान के निवासियों के 
प्रतिनिधि विशेष उत्साह और कुशलता-पूवंक करा सकते है। 

स्थानीय और अन्य राजस्व में सेद--स्थानीय राजस्व का और 
प्रांतीय तथा केंद्रीय राजस्व का भेद्‌ जानने के लिए पहले हमें स्थानीय 
संस्थाओं के और प्रांतीय तथा केंद्रीय सरकार के कामों के भेद पर विचार 
करना चाहिए । 

4---स्थानीय संस्थाओं के कार्य का विस्तार कम होता है उस का 
संबंध किसी ख़ास जिले अथवा उस के सी किसी एक भाग से रंद्ता है। 
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२- केंद्रीय अथवा प्रांतीय व्यवस्था से स्थानीय संस्याथों की शक्ति 
पर बहुत नियंत्रण रहता है, यद्यपि इन के कार्य-पेन्र को क्रमशः चढ़ाया 
जाता है। 

ई--स्थानीय संस्थाओं के कार्य बहुधा प्रत्यत्त और झ्रार्थिक प्रकार 
के द्वांते हैं और उन से द्ोने वाले लाभ की कुछ माप हो सकती है। 

स्थानीय संस्थाएं अपने कार्यो को चल्ाने के लिए 'रेट्स” लेती हैं। 
इन्हें साधारण वोल-चाल में टेक्‍्स या कर देते हैं । पर॑ वास्तव मे केंद्रीय 
( तथा श्रांतीय ) और स्थानीय करों में भेद हैः-- 

(१ ) स्थानीय संस्थाएं अपन करों से आप्त होने वाली आय को 
रोशनी सढकों की मरम्मत, शिक्षा, सफ़ाई, पानी के नत्नों आदि के ऐसे 
कार्यों में ख़र्च करती है, जिन से कर दाताओं को प्रत्यत्त ज्ञाभ हो, जब 
कि कंद्ीय करों से छ्लाभ प्रत्यक्ष होता हुआ मालूम नहीं होता। (१) 
केंद्रीय करों की आय अनिरिचित होती है, वह जनता की सुख-सरृद्धि पर 
निर्भर होती है। स्थानीय संस्थाभ्रों के करों से होने बात्मा खु्च पहले से 
निरिचित रहता है, इन करों की रकम स्थानीय संस्था के शेन्र सें रहने 
वाले उन व्यक्तियों से निर्धारित दर से वसूल की जाती है, बिनके पास 
सम्पत्ति या जायीर होती है। (३) केंद्रीय कर प्रायः देश भर में एक 
ही प्रकार के होते हैं और पक ही दर से वसूल किये जाते हैं, इसके 
मिपरीत स्थानीय करों में तथा उन छी दर में स्थान-भेद से मिन्नता होती 
है, उदाइरणवत एक स्युनीसिपेक्टी मकान पर कर लगाती है, दूसरी नहीं 
लगातों, एक में यह कर किराये की रक्रम पर एक आया फ्री रुपया और 
दूसरी में दो आने था फम ज्यादह होता है । 

स्थानीय राजस्व का आदशे--स्थानीय स्वराज्य पूर्ण रूप से 
द्ोने की दशा में, स्थानीय राजस्व का आदर्श यह है कि प्रत्येक स्थानीय 
संस्था अपनी सीमा में रहने वाले आदमियों से अपने कर वसूल 
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करें, उसे उस सीमा में उन करों से प्राप्त आय को नागरिकों के द्वित के 
लिए, व्यय करने का अधिकार हों, वह इन करों को अपनी इच्छा से 
अपने साधनों या आवश्यकताओं के अदुसार घटा या षढ़ा सके । उसके 
कार्य-पेन्न की सीमा देश के साधारण नियम से निश्चित हो। बिस्संदेद 
प्रत्येक स्थानीय संस्था का संबंध एक ऐसे ्षेन्रफल में द्वोने वाले कायो से 
रहना चाहिये जो, उसके कार्यों का उद्देश्य पूरा करते हुए, कम से कम 
हो। प्रायः एक स्थानीय संस्था की सीमा एक नगर या कस्वा, था बढ़ा 
शांव, था कुछ छोटे छोटे गांवों का समूह समझी जाती है । 

स्थानीय स्वराज्य सस्थाओं और सरकार का राजस्व संबंध -- 
राजस्व के विषय में स्थानीय स्व॒राज्य संस्था भौर केन्द्रीय था प्रांतीय 
सरकार का संबंध निन्न लिखित प्रकार फा हो सकता हैः-- 

4--सरकार, संस्थार्ों बसूल से किए जाने वाले करों का स्वरूप 
तथा उनकी रकम निर्धारित कर दे, या केवज्न कर ही निर्धारित करे, और 
यह अधिकार संस्थाओं को दे दे कि वे उससे अनुमति छेकर करों से होने 
बाजी आय को धरा बढ़ा सके । इस दशा सें संस्थाएँ राजस्व के संबंध 
में सरकार के अधीन रहेंगी । 

२--सरकार, करों का स्वरूप और उनसे वसूल की जाने बाकी 
रकस निश्चित करने का अधिकार संस्थानों को ही दे दें । इस दशा में 
संस्थाएँ, राजस्व के संबंध में स्वाधीन रहेंगी । 

भारतवर्ष सें, यद्यपि हस बात का विचार किया जाता है कि संस्थाएँ 
अपनी आय को बढ़ावे, तथापि अभी तक वे सरकार की सद्दायता का 
बहुत आश्रय लेतो हैं, उनकी अपनी आय इतनी नहीं होती कि वे अपने 
निरंतर बढ़ने वाले कार्यों के भल्नी भांति चक्षा सके ! इसक्िपु जब कभी 
कस से यथेष्ट सहायता नहीं मि्षती तो उन्हे” बहुत कठिनाई 

। 
पहे बड़े कामों के लिए संस्थाओं के बहुधा ऋण लेगा होता है। 
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भारतवर्ष में यह ऋण प्राय; सरकार से किया जाता है । 

स्थानीय करों का विवेचन--कर संबंधी नियम पहिले दिए 
जा चुके हैं। करों का साधारण विवेचन भी हो चुका है। यहाँ स्थानीय 
करों के संबंध में कुछ विशेष बातों का उद्लेख किया जाता है। पहले 
व्यापार पर छागने वाल्नों करों का विचार करे | 

व्यापार पर कर--भारतवर्ष में कई प्रांतों में स्थानीय संस्थाओं की 
झधिकतर आय उस भद्दसूल्न से होती है जो इस देश के ही दूसरे स्थानों 
से उनकी सीमा के अंदर आने घाल्ते मात पर लगता है । इसे चुगी फहते 
हैं। यह कर स्थानीय उपभोग पर छगता है। पर जिन स्थानों से साल 
आता है, उन पर भी इसका प्रभाव पढ़ सकता है। 

पाश्चात्य देशों में आंतरिक ध्यापार की खूब उन्नति हो ययी है । 
नगरों में सड़कों' का जाल सा बिद्धा हुआ है, और प्रत्येक नगर एक दो 
खास चीज्नों के बनाने में लगा रह कर, अपनी शेष सब आवश्यकताओं 
की पूर्ति दूसरे स्थानों से मात्त संगाकर करता है। ऐसो दुशा में चुंगी 
कगाने का कार्य घहुत भसुविधाजनक भौर अ्रपरिमित व्यय-साध्य होता 
है । परंतु भारतवर्ष में यह घात नहीं है। 

इस कर से होने वाज्ञी आय अनिश्चित रहती है। कर-दाता को बढ़ी 
असुविधा रहती है, उसे जब अपने परिवार के आदमियों के साथ नगर 
में प्रवेश करते समय चुंगी की चौको पर ठहदरना पढ़ता है तो चुरा लगता 
है। यह कर जब जीवन-रक्षक पदाथे पर दगता है तो इसका भार 
घनिरकों क्री अपेक्षा गरीबों पर अधिक पढ़ता है। इसके वसूत्त करने का 
सच अपेक्षाकृत अधिक होता है, और इसमें धोखा देकर कर से बचने की 
भी बहुत गुंजाइश है। इस कर के कारण आदमियों तथा गाड़ियों आदि 
की आवाजाई में बाधा उपस्थित होती है। फर-जांचनसमिति की सिफ़मा- 
रिश थी कि यह कर उठा दिया जाना चाहिये, और झगर ऐसा करना 
संभव न हो इसकी जगह अंतिम स्थान कर (“टरमिनल टेक्स”) लिया 
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जाय, जो चस्तुओं के भेद था मुह्य के अनुसार न होकर चज़न के दिलाव 
से होता है। 

सकान-कर--यह कर मकान के धार्षिक किराए पर निर्घा 
रित दर से क्गाया जाता है। बहुत सी स्थुनिसिक्तिपैटियों में 
इस कर के लगाए जाने की गुंजाइश है, यदि मकानों के 
मौके ( साइट! ) का भी विचार रक्खा जाय तो आय भोर बढ़ 
सकती है । भुह-कर बहुधा सकान के मालिक पर न पढ़ कर 
उसके किरापएदार पर पढ़ता है, क्‍योंकि मात्षिक किराए के 
साथ ही प्रत्यक्ष अथवा शौण रूप से इसे वयूत् कर लेता है। 
यदि भकानों की भांग बहुत न हो तो यह कर मकान माक्षिक पर ही 
पडता है। देद्दातों में इस कर के समान 'अ्रववाव! लिया जाता है, यह 
प्रायः मातगुजारी के साथ उस पर एक आना फ्री रुपए के हिसाब से 
किया जाता है। इसे सरकार वसूक्ष करती है, भौर पीछे ज़िल्ला-बोढ़ों 
को दे देती है । 

यात्री-कर--छुछ्ठ स्थानों पर यात्री-कर लिया जाता है। इसका 
भार वहां भाने थाज्लों पर पढ़ता है, जो यह समका जाता है कि उन 
स्थानों से ज्ञाम उठाते हैं। थह् कर प्रायः रेलवे महसूत्न के साथ सुभोते 
से धसूदछ कर लिया जाता है। बहुत से स्थानों में इस आय का श्रधिकाश 
भाग स्थानीय कार्यों के किए द्वी खूर्च किया जाता है, यात्रियों के लिए 
नहीं । 

हैसियत-फर--यह आय कर की भाँति प्रत्यक्ष कर है, इसका 
परिमाण बहुत कम रक्खा जाता है इसे प्रायः ज़िला-बोड लेते हैं। छछ 
स्थानों में चौकर रखने वालों से भी कर लिया जावा है। 


फ्रीस आदि--झुछ विशेष कार्यों के उपत्ष्य में स्थाचीय संस्थाएं 
नागरिशों से फ्रीस था महसूल लेती हैं, जेसे पाती (नल) का महसूल, 
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रोशनी का सहसूक्ष (बिजली आदि), स्कूल फ़ोस आदि। कुछ शुर्क 
विज्ञासिता की वस्तुओं पर, अथवा सुब्यवस्था की दृष्टि से लिए जाते हैं, 
यथा मोदर, साइकिल्ल, तांगा, कुत्ता आदि रखने का महसूल्न । 


भारतवर्ष की स्थांनीय रव॒राज्य संस्थाएँ--प्राचीद समय में यहाँ 
चिरकाल तक स्थानीय काये, देहातों में ग्राम्य-संस्थाओं हारा, और नयरों 
में ध्यापार-संधों (ट्रेड गिरह ) द्वारा होता रहा। भारतवर्ष देहातों 
का देश है। श्रय भी यद्ां ४० फ्री सदो जनता देहातों में रहती है। पहले 
यहां का प्रायः प्रस्येक देहात अपनी शिक्षा स्वात्थ्यादि की सामाजिक 
आवश्यकता स्वय॑ पूरी कर लेता था। यहां की प्राम्य पंचायतें बहुत 
प्रसिद्ध रही हैं। प्रत्येक गाँव की पंचायत रक्षार्थ पुलिस रखती थी, छोटे 
भोदे ऋगड़ों का निपदारा करती थी, भूमि-कर वसूल करके राध्य कोष में 
मेजती थी, और तालाब, पाठशाला, मन्दिर, पुल, सढ़क आदि स्थानीय 
उपयोगिता के सार्वजनिक कार्यों' का प्रबंध करती थी । मुशल शासद में 
भी पंचायदों का काम जारी रहा, यद्यपि उनका भहत्व धीरे धौरे घटता 
गया। पीछे वे छुप्त-प्राय होगई' । केवल थोड़े से चिन्ह शेष हैं, जो 
उनके उच्च भादुर्श की रठृति कराते हैं। अँगरेज़ों ने प्राचीन संस्थाओं की 
पुष्टि नही की, चरन्‌ उनके स्थान पर नवीन संस्थाओं को स्थापना की 
निनन्‍्दोंने अमी तक देश में अच्छी जड़ नहीं पकड़ पाई है। 


झस्तु, भारतवर्ष में वर्तमान स्थानीय संस्थाओं के निम्न-ल्षिखित 
भेद हैं-- 

१--्युनिसिपैलषिटियाँ और कारपोरेशन, तथा नोटीफाइड एरिया, 

२--स्थानीय और ज़िज्षा बोर्ड, यूनियन कमेटियां 

३--पंचायतें 

४--पोर्ट टृस्ट 

१--इस्पूबमेंद ट्र्ट 
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अब इनका क्रमशः वर्णन करते हैं । 

स्युनिसिपैज्षिटियां ओर फारपोरेशन--सन्‌ ६८४२ ई० बंगाल 
में, और सन्‌ १८९० ईं० में समस्त सारतवर्ष में स्युनिसिपेलिटियां स्थापित 
करने के विचार से ऐक्ट बनाया गया। इनको कुछ वास्तविक उन्नति 
सन्‌ १८७० ह० में, लाड मेयो के समय में हुईं। सन्‌ १८८४ इईं० में 
लाई रिपन ने इनके अधिकार बढ़ाए, तब से इनका विशेष प्रचार 
हुआ है । 

प्रत्येक स्युनिसिपेज्ञिती कौ सीसा निश्चित की हुईं है। जो छोग 
उसके अन्दर रहते और उसे टैक्स देते हैं, वे रिट पेयर' या कर-दाता कहते 
हैं। इन कर-दाताओं में से जो निर्धारित वार्षिक कर देते हैं, अथवा 
जिनके पास जागीर हैं, वे “चोदर” या मतदाता कहाते हैं। हन्हें अपनो 
अपनी भ्युनिसिपेल्दी के ल्षिए मेम्बर (स्युनिसिपित् कमिश्नर) चुनने का 
अधिकार है । 

ऋज्तकत्ता, बंबई और मद्रास शहर की म्युनिसिपेल्धिटियां, म्युनिसिपतत 
कारपोरेशव था केवल “कारपोरेशन” कहलातौ हैं । इनके मेम्बरों 
(कमिश्नरों) को कॉसिलर कहते हैं। अन्य न्युविसिपेल्िदियों से, इनका 
संगठन कुछ भिन्न भ्रकार का, और झाय-व्यय तथा कार्य-सेेन्न अधिक 
द्वोता है। 

फाये--न्युनिसिपेलित्यों और कारपोरेशनों के मुख्य कार्य, कहीं- 
कहीं कुछ भेद होते हुए, साधारणतया ये हैंः-- 

(१) सब साधारण की सुविधा की ज्यवस्था करना; सहके बनवाना, 
डनकी मरस्मत कराना, उन पर छिड़काव कराना, और घूक्ष लगवाना, 
डाक-बंगल्ला या सराय आदि सार्वजनिक मकान बनवाना, कहीं आग लग 
जाय तो उसे छुझाना, अकाल, जल की घाढ़, या अन्य विपत्ति के समय 
जनता को सहायता करना। 
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(२) ल्वास्थ्य-रत्ता, अस्पताल या भौषधालय खोलना, चेचक और 
प्लेग के टीके क्षणाने तथा मेले पानी बहाने का प्रबंध कराना, और एूत 
की बीमारियों को बंद करने के लिए उचित उपाय काम में लाना; पीने 
के लिए स्वच्छ जल (नल आदि) की व्यवस्था करना, खाने के पदार्थों" में 
कोई द्वानिकारक वस्तु तो नहीं मिल्वाई गयी है, इसका निरीक्षण करना, 

(३) शिक्षा, विशेषतया प्रारम्भिक शिक्षा के प्रचार के लिए पाठशालाशं 
की समुचित व्यवस्था करना; मेले और सुमायशें कराना । 

(४) बिजली की रोशवी, द्वामने तथा छोदी रेलों के बनाने में सहायता 
देना । 

आमदनी के साधन--इन संस्थाओं की आमदनी के पझुख्य मुख्य 
साधन ये हैं।--- 

(१) चुंगी। अधिकतर उत्तर भारत, बंबई भर मध्य प्रांत में; यह 
इन संस्थाभों की सीमा के अन्दर आने वाले माल तथा जानवरों पर 
लगती है। संयुक्त भ्रांत में हुध कर की इतनी प्रधानता है कि कुछ ज़िलों 
में स्युनिसिपेल्िटियों का नाम ही 'झुंगी” पढ़ गया है। (१) मकान भर 
जमीन पर कर (विशेषतया आसाम, बिहार-उड़ीसा, बंबई, मध्य प्रांत 
और बंगाल में)। (३) व्यापार और पेशों पर कर, (विशेषतया मद्रास, 
संयुक्त प्रांत, बंबई, मध्य प्रांत और बंगाल में) । (४) सड़कों भौर नदियों 
के पुलों पर कर (विशेषतया मद्रास, बंबई और आसाम में)। (९) सवा- 
रियों, गाड़ी, बग्गी, साइकिल, मोटर और चाव पर कर | (६) पानी, 
रोशनी, नालियों की सफ़ाई, हादन्बाज़ार, क्रसाईं, ख़ाने, पायब्वाने झादि 
पर कर । (७) हैसियत, जायदाद और जानवरों पर कर । (र) यात्रियों 
पर कर, यह कर एक निर्धारित दूरी से अधिक के फ्रासल्े से आने वालों 
पर लगता है. भर प्रायः रेलवे टिकट के मूल्य के साथ ही पसल कर 
लिया जाता है। (३) म्युनिसिपल रहलों की फ्रीत । (१०) कांजी-हौस 
की फ़ीस । (११) सरकारी सद्ायता या ऋण । 
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कुछ भांतों में शित्ता, अस्पतालों और पशु॒ चिकित्सा के लिए म्युनि- 
सिपैलिटियों को सरकारी सहायता मिलती है। जब किसी स्युनिसिषेत्षिटी 
को मेले पानो के बहाव के लिए नाकियां बनानो होती हैं अथवा, जल- 
प्रबंध के लिए शहर में नल आदि लगाने होते हैं तो वह ऋण लेती है। 
यदि उचित समझा जाय, तो इस ख़््चे का कुछ भार सरकार कुछ शर्तों 
से अपने ऊपर ले जेती है। 


संख्या और आय-व्यय--प्रिटिश भारत में ( जिसमें अब बर्मा 
नहीं है ) सब स्युनिसिपेलिटियों और फारपोरेशनों की संख्या ७२७ है। 
इन संस्थाओं की कुल थ्राय और ऋण ३४७ करोड़ रुपया है। इसमें २२ 
करोड़ रुपए से अधिक कल्षकत्ता, मद्रास भौर बंबई का दही भाग है; अकेले 
बंबई की उक्त मद को रक्रम १८ करोड़ है। इस प्रकार ७२४ म्युनिसिपे- 
लिदियों की आय १२ करोड़ रुपए रह गईं; और यह कितनी कम है, 
यह लिखने की भावश्यकता नहों । कई आंतों में स्युनिसिपेलिटियाँ अपना 
बजट या नया कर सरकार (या कमिरनरों) से मंजर कराती हैं । 


जन संख्या और कर को मात्रा--कुल स्युनिसिपेलिटियों और 
कारपोरेशनों की सोमा में २ करोड़ १२ जाख से अधिक, भर्थात्‌ त्रिटिश 
भारत की कुल जन संख्या के ल्वगभग ८ फ्री सदी से कुछ कम आदसी 
रहते हैं। ६५३ स्युनिसिपैलिटियों में पच्ास-पचास हज़ार से कम, और 
शेप ७४ में पचास-पचास हज़ार या अधिक आदमी हैं। स्युनितिपैल्िटयों 
की सीमा में, प्रत्येक आदसी पर स्युनिसिपत्ञ कर की औसत सिक्न-सित्न 
है; उदाहरणवत्‌ बंबई शहर में २३ रु०, बंबई प्रांत में (बंबई शहर 
छोड़कर) ५ रु० १ आने, संयुक्त प्रांत सें ३ रु० ४ आने, विहार-डड़ौसा 
में २ र० १ आना, सध्य भांत बरार में ३ र०। 


नोटीफाइड एरिया--ये अधिकतर पंजाब और संयुक्त प्रांत में 
हैं। इन्हें स्युनिसिपेडिटियों के पोड़-पोडे से भधिकार होते है । ये उसी 
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क्षेश्न में होते हैं, जहां बाज़ार या क़रबा अवश्य हो, और जिसकी जमे- 
संख्या दस इज़ार से अधिक न हो । स्थुनिततिपेल्षिटियों की अपेत्ा इनकी 
आय ( एवं व्यय ) कमर रहती है। इनके अधिकांश सदस्य नामज़द 
होते हैं । 


बोर्ड या यूनियन--देहातों में स्थानीय स्वराज्य का प्रारम्भ, स्वुनि- 
सिपेलिदियों के स्थापित होने के बहुत दिनों चाद हुआ। यहां स्वास्थ, 
सफ़ाई, भारम्भिक शिक्षा तथा औपधादि का प्रबंध रखने के उद्देश्य से 
'्रास्य-बो्ड! संगठित किए गए हैं। इंसके तीन भेद हैं;--(३) 'लोकल? 
बोर्ड (एक बढ़े गाँव में, था छोटे गाँवों के समूह में), (२) ताल्लुका 
- अथवा सब-दिविज्ञ़नल बोर्ड, और (३) क़िल्ा-बोडे' । भारतवर्ष के 
मिन्न-भिन्न प्रांतों में बोड़ों को व्यवस्था एक-सी नहीं है। मद्रास और 
मध्य आंत में हकी स्थापना अधिक हुई है। भदरास में प्रत्येक बढ़े 
गाँव का अथवा कई यांवों को सिज्ञाक' उद सब का, एक यूनियन, घना 
दिया गया है। बंबई में बोड़ों' के केवल दो ही भेद हैं;--ज़ित्ा-बोर् 
और ताह्लुक़-बोर्ड । च॑गाल, पंजाब, पश्चिनोत्तर सीमा प्रांत में जिला 
बोर्ड स्थापित कर दिए गए हैं, और लोकल घोड़ों के बनाने का अधिकार 
प्रांतीय सरकारों को दे दिया गया है। आसाम में ज़िल्ला-बोर्ड नहीं हैं, 
वहां फेवल सब-डिपीज़नत्-बोडड ही हैं । 


बो्डी की आय के साधन--बोढों' क्री अधिकतर आय उस 
महसूल से होती है जो भूमि पर छूग्राया जाता है। इसे सरकारी वार्षिक 
लगान या माजगुज्ारी के साथ ही प्रायः एक झाना फ्री रुपए के दिसाव 
से, वसूत्र करके ह॒व धोढों' को दे दिया जाता है। इसके अतिरिक्त विशेष 
कार्यों के लिए सरकार कुछ रकम, कुछ शर्तों से प्रदाव कर देती है। 


।ज्िज्ञा-बोर्ड को मध्य पांत में विंत्ा-कोंसिल कहते हैं। 
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झाय के अन्य भोत तालाब, घाट; सद़क पर के महसूल, पशु-चिकित्सा 
और स्कूलों की फ्रीस, कांजी हौस की आमदनी, मेल्ले या लुमायशों पर 
कर, तथा सार्वजनिक उद्यानों का भमि-कर हैं। (आसाम भांत को छोड़ 
कर) अधीन ज़िला-बो्ों का कोई स्वतन्त्र आंय-पोत नहीं, उन्हें समय 
समय पर ज़िला-बोडों से ही कुछ मित्त जाता है । 

बोड्डों' का कत्तेव्य पालन--बोर्डों को अपने आस्य-सेत्र में वैसे 
सब कार्य करने होते हैं, जैसे स्युनिसिपेलिदियों को नगरों में करने होते 
हैं, उनके अतिरिक्त इन्हें कृषि झौर पशुओं की उन्नति के लिए भी 
विविध कार्य करने चाहिए । इस प्रकार उनका कत्तेव्य कितना महान 
है, यद्द स्पष्ट हौ है। इसे देखते हुए यह कहना अनुचित न द्वोगा कि 
बोर्ड प्रायः बहुत ही कम कार्य कर रदे हैं। इसका प्रधान कारण यह है 
कि उनकी शाय बहुत थोदी--सालाना, लगभग १९ करोड़ ४२ लाख 
रुपया है, जब कि उनके छेन्न में रहने थाल्ते ज्यक्तियों की संख्या २३ 
करोड़ से अधिक है । 

पंचायतें--पंचायतों की स्थापना और उन्नति का कार्य, अपनी 
अपनी परिस्थिति के अनुसार करने के लिए, प्रांतीय सरकारों पर छोड़ा 
गया है। भारत सरकार निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार, पंचायत स्थापित 
करने के पक में है। पंचायतों को दीचानी और फ़ौजदारी दोनों प्रकार के 
साधारण मामल्ञों का फैसला करने का अधिकार होता है। शिक्षा, स्वास्थ- 
सफ़ाई, और आवारा फिर कर लुक़सान पहुँचाने वाले मवेशियों के 
संबंध सें भी उन्हें कुड्ध अधिकार दिए गए हैं । पंचायतों को समय- 
समय पर अन्य र्वराज्य-संस्थाओं तथा सरकार से छुछ रक़म मिद्वती 
है। इस के अतिरिक्त वे निर्धारित नियमों के अजुसार, अपने क्षेत्र के 
आादमियों पर कुछ कर लगा सकती हैं। यदि उच का कोई कर या 
जुर्माना चसल न हो तो ज़िला-मेज्ञिस्ट्रेट उसे वसल्न कर। देता है। पंचायतों 
को अपनी आय, ज़िला-मेनिस्ट्रंडे की अनुमति से ही, शिक्षा, स्वास्थ, 
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सफ़ाई में, या कब्ची सड़क बनवाने आदि के कार्य में ज़र्च करनी 
होती है। 

पोर्ट-ट्रस्ड--बन्दरगाहों छा स्थानीय प्रबंध करने चाज्षी संस्थाएँ 
'पोढ-टस्ाः कहलाती हैं। ये घाटों पर माद्गोदास धनवाती हैं, और 
व्यापार के सुभीते के लिए नाव, भर छोटे जद्माज़ की सुब्यवस्था करती हैं। 
समुद्ध-तट, बयर के निकद्वर्ती सद्युद्ध-भाग, था नदी पर इनका पूरा 
अधिकार रहता है। इनको पुलिस शल्य रहती है। इनके सभासद 
कमिश्नर या ट्रस्टी कहाते हैं। सभासदों में चेम्बर-आफ़-कामस जेसी 
व्यापार-संस्थाओं के प्रतिनिधि होते हैं। कलकत्ते भौर कराची में स्थुनि- 
सिपैलिदियों के भी प्रतिनिधि इनमें लिए जाते हैं। छक्षकत्ते के भतिरिक्त 
सब पोर्ट-टस्टों में निर्वाचित सदत्यों की श्रपेज्ञा नामज़द ही अधिक 
रहते हैं। अधिकांश सदस्य योरपियन होते है” । स्युनिस्तिपेलिदियों की 
अपेक्षा पोर्ट-टृप्टों में सरकारी हस्तच्षेप अधिक है। माल-छदाई और 
अतराई, गोदाम के किराए, धया जहाज्ों के कर से जो आमदनी होती 
है, वही इनकी झाय है। इन्हें आवश्यक कार्यों' क्रे लिए कर्ज जेने का 
अधिकार है। प्रधान पोर्ड-ट्स्ट कलकत्ता, बंबई, करांची, मद्रास भोर 
चट्याँव में है! । इनकी कुछ आय ७ करोड़ 9७३ छाख रुपए हैं। पोर्ट 
ट्स्टों पर द्वगमग २० करोड़ रुपए से श्रथिक ऋण घढ़ा हुआ है । 

इस्प्रवमेंट ट्स्ट--बढ़े-बढ़े शहरों की उन्नति या सुधार के लिए 
कभी कभी विशेष कार्य करने द्वोते हैं, जैसे सड़कों को चौड़ी करना, 
बल्तियों को हवादार बनाना, गरीबों भौर भज़दूरों के लिए मकानों की 
सुब्यवस्था करना भादि। इन कामों को स्युनिसिपेल्िदियां नहीं कर 
सकतीं; उन्हें तो अपना रोज़मरों का काम ही बहुत है। भ्रत, इनके बास्ते 
इम्मूवमैंड ट्रस्ट बनाए जाते हैं। ये कलकचा, बस्बई, रंगून, इज्लाह्मचाद, 
छखनऊ, और कानपूर आदि में हैं । इनके सदस्य सरकार, स्युनिसिपेक्ति 
टियों तथा व्यापारिक संस्थाओं हारा वामज़द किए जाते है । ये अपने 
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आअधिकार-गत भुमि आदि का किराया, तथा आवश्यकदाइुसार ऋण या 
सहायता क्षेत्े है' । 

उपसंदार--स्थानीय स्वराज्य-संस्थाओं के विषय में यह स्पष्ट है कि 
अँगरेजों ने प्राचीन संस्थाओं की पुष्टि वहीं की. घरन्‌ उनके स्थान पर नवीन 
संस्थाओं की स्थापना की है, तथा उन्त पर कमिश्नर आ्ञादि का नियंत्रण 
अंकुश विशेष रूप से रखा है। ल्ार्ड रिपन के समय (सन्‌ १८म४ ईं०) 
से अब तक इन्हे' स्थानीय पुलिस आदि संबंधी कुछ नवीन अधिकार 
नही दिए गएु। पंचायते तो नामज्ञद्‌ सदस्यों की ही संस्थाएं हैं, अति- 
. निधियों की नहीं। इनकी आय के साधन भी बहुत कम हैं । इसलिए ये 
बहुत कम कार्य कर पाती हैं, और इसी से ये यथेष्ट फल्नी-फूल्ी नहीं । 
इनकी वृद्धि और विस्तार की आवश्यकता असंदिग्ध है। 

बहुत सी स्ुनिसिषेल्िदियों और ज़िला-बोडों के संबंध में यह शिका- 
यत है कि सड़कों की दशा ठीक नहीं है, प्राथमिक शिक्षा यथेष्ट रूप में 
नहीं दी जा रही है, या कन्याओं की शिक्षा में बहुत कम प्रगति हो रही है । 
इन दोपों का एक कारण तो यह है कि इन संस्थाओं की आय के साधन 
कम हैं, जिसके विषय में पहले लिखा जा चुका है | इसके भ्रतिरिक्त, बात 
- यह भी है कि इनमें अनेक आदमी कोई ख़ास कार्य-क्रम लेकर नहीं 
पहुँचते, व्यक्तिगत की्ि या यश आदि के लिए जाते हैं और दत्न-वन्दी 
करते हैं, जिससे सावंजनिक द्वित की उपेक्षा होती है। मत-दाताओं 
को चाहिप्‌ कि मिन्नता या रिश्तेदारी आदि का ल्िद्वाज़ छोड़कर, कार्य 
करने वाले सद॒स्य विर्वाचित किया कर, और समय-समय पर इंस बात 
की जोंच करते रहे' कि सदस्य अपने कर्राव्य का समुचित पालन करते 
हैं या नहीं। अस्तु, जदता एवं सरकार दोनों को इस बात का भरसक 
पयत्त करना चाहिए कि भारतवर्ष की स्थानीय स्वराज्य-संस्थाएं चास्तव 
में खराज्य-संस्थाएं हों और अपने क्षेत्र के विविध कायों का योग्यता- 

पूर्वक सम्पादन कर सके। 


सोलहवां परिच्छेद 


सावेजनिक ऋण 


भारतवर्ष में, केंद्रीय सरकार को ऋण के सूद में प्रति वर्ष तेरह- 
चौव॒ह करोड़ रुपए देना होता है। प्रांतीय सरकारों को भी भ्रति वर्ष 
थोड़े बहुत परिमाण में इस मद में ख़चे करना दहोता है। इंसी से, 
राजस्व में ऋण के, महत्व का अनुमान हो सकता है। इस परिच्चेद में 
ऋण के विषय में ही विचार करना है । 


राज्य के ऋण की आवश्यकता--पदिले कष्ट चुके हैं कि राज्य 
को विविध कार्यों के सम्पादन के क्षिए, उनके ख़चे की व्यवस्था करनी 
होती है, कर लगाने पढ़ते हैं । ज्यों-ज्यों खर्च बढ़ेगा, कर बढ़ाने होंगे । 
पहले तत्काक्षीव करों की म्रात्रा या सख्या बढ़ाकर अधिक आय आप्त 
करने का प्रयत्न किया जाता है। परंतु जब ख़र्च हृतना अधिक बढ़ जाता 
है कि उसको पूरा करने के लिए करों के बढ़ाने की शुंज्ायश व हो, 
अथवा जब कोई द्भव इस प्रकार का हो कि उसके लिए कर जयगाना 
उचित न समझा जाय, तो राज्य को ऋण छोने कौ आवश्यकता 
द्वोती है 

राब्य के ऋण लेने को सुविधा--सहकारी समितियों या व्यापा- 
रिंक कम्पनियों की भाँति, राज्य की साख व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक 
होती है। उसे पूंजी, अधिक सात्रा में और कम सद्‌ पर मि्न सकती है। 
यदि ऋण बहुत ही झधिक किया जाय तो यह सुविधा कम हो जायगी । 
जब किसी देश की माली हालत अच्छी न हो, हिसाब साफ़ ने रहता हो, 
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था अशांति और घुद्ध की श्रवस्था दो, तो भी ऋण छेने की सुविधा कम 
दो जाती है। पराघीन देश की सरकार शासक-देश से, अथवा उसकी 
साख पर ऋण ले सकती है। 


विगत कई चर्षों में भारद सरकार का झ़चे उसकी आय से अधिक 
हुआ, नपु-नए कर छगाने पर भी उसे घाटा रहा । इस से ऋण बढता 
गया। तथापि भारत सरकार को ब्रिटिश सरकार की साख पर ऋण लेने 
क्री सुपिधा बनी हुईं है। परंतु छुविधा होने पर भी राज्य को बिना सोचे- 
समझे ऋण नहीं लेते रहना चाहिए । 


किन-किन दशाओ मे ऋण लिया जाता है (--साधारणतया 
तीन दुशाएं ऐसी हैं जिनमें धन प्राप्त करने के लिए, राज्य ऋण लिया 
करता हैः-- 


(३) जब राज्य नहर था पुक्त आदि ऐसा सार्वजनिक बिर्माण- 
कार्य करे जिनसे महसूत्न आदि की आय हो, अथवा जब वह उद्योग-धंधों 
की बृद्धि तथा ब्रयापार की उन्नति के ऐसे उत्पादक कार्यों का संचाक्षन 
करे, जिनसे देश-धासियों की धन-बृद्धि हो, और कालांतर में राज्य की, 
करों से प्राप्त होने घाली आय स्वय॑ बढ़ जाय । ऐसी दशा में भरावश्यक 
घन, कर-बृद्धि से प्राप्त करना छुद्धिमानी नहीं है। ऋण लेकर इसके 
लिए व्यय करना चाहिए। इंस व्यय से भविष्य में चिरकात तक 
आंय होतो है, अतः इस ज्यय के उसी कार्य की झाय से क्रमशः कई 
वर्षों में वयूत्न करना श्रेयप्कर दै। हां, राज्य को प्राप्त द्वोने बाली आय का 
बढ़ी सावधानी से अनुमान करना चाहिए । 


जब अकाल आदि श्रार्थिक दुर्घटना के कारण, कुछ समय के 
लिपु राष्ट्र की आय घट जाय तथा राज्य का खज़र्च चत्बाना कठिन 
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हो जाय, तो ऋण लेना उचित नहीं, क्योंकि इस 'से भार्भिक 
दुर्घधना थे होने की दृशा में भी ऋण छोने की आदत पड़ने को 
आशंका है। अतः आय को उपयुक्त कमी को करों से ही पूरा करना 
ठीक है। पहले कद्दा जा चुका है कि भारतवर्ष में अकाल होने पर 
सरकार ऋण नहीं लेती, वरन्‌ इस कार्य के लिए अत्षग रबखे हुए रुपयों 
का ही उपयोग करती है। 


(२) जय राज्य पर किसी दूसरे राज्य फे आक्रमण आदि 
किसी ऐसे श्राकृस्मिक ध्यय का भार आ पढे, जिस की बार-बार 
पुनरावृत्ति की आशा न हो, तो ऐसी दशा में भी ऋण लेना ही उचित 
होगा, क्योंकि कर जगाने और फ़िर जत्दी उसे हटाने से राजस्र में घड़ी 
गढ़बइ मची है, और करों की समानता घटती है। यद्यपि इंस ऋण 
से भविष्य में कोई आय नहीं होती, तथापि राज्य की स्वतंत्रता के लिए 
थद्द आवश्यक है । 


दूसरों के परतंत्र धरने वाले युद्धों के लिए अथवा अन्‍य असु॒त्पादक 
कार्यों के त्िए, अपने सिर पर ऋण का भार चढ़ाना कदापि उचित 
नही । 

देशी-विदेशी ऋण--ऋण यथा संभव स्वदेश में ही जिया ज्ञाना 
धाहिए । विदेश में ऋण देने से सूद का रुपया देश से वाहर जाता है, 
'इस के अ्रतिरिक्त विदेशी ऋण-दाताया साहुकार अपने व्यापारिक 
और राजनैतिक अधिकारों की वृद्धि का भी श्षक्षय रखते हैं । 
इस प्रकार ज्यॉ-ज्यों किसी देश पर ऋण का भार बढ़ता जाता 
है, वह श्रार्थिक और राजनैतिक, दोनों दृष्टियों से अ्रधिकाधिक 
पराधीन होता जाता है । अस्तु, विदेश से ऋण ल्ेनें में सावः 
घानी रखने को वढ़ी आवश्यकता है। परंतु भारत ' सरकार को इस 
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बात की स्वतंत्रता नहीं है कि जहां कहों से ऋण अच्छी शर्तों पर, तथा 
कम सद्‌ में मिल्रे, वहाँ से हो ले सके, डसे तो विटिश सरकार के द्वारा 
इंगलैणड में ही लेना पढ़ता है और वह न केवल उत्पादुक कार्यों के लिए 
ही ऋण लेती है वरन्‌, अहुत्पादक कार्यो के लिए भी वहाँ से ऋण लेती 
रहती है, जिससे यहां के उद्योग घंधों को बुद्धि नहीं होती, और जनता 
को अधिक कर-भार सहना पढ़ता है, तथा उसकी आर्थिक दुशा ख़राब होती 
रहती है। सारत सरकार के ऋण लेने पर यहाँ के लोक-अतिनिधियों का 
कोई नियंत्रण नहों है, भारतीय ध्यवस्थापक-मंडल से इसकी स्वीकृत की 
जाया करे तो इस पर कुछ रोक-थाम दो । 


राष्ट्रीय ऋण का भार--किसी राज्य के निवासियों पर राष्ट्रीय ऋष 
का भार कितना है, इसका ठीक अज्ञमान करना बहुत फठिन है। विविध 
डपायों का प्रयोग करके देखा जाय और यदि सब का फल एक ही प्रकार का 
हो तो कुछ निष्कर्ष निकाज्ा जा सकता है। उपयुक्त उपायों में से प्रथम 
ऋण की कुल्त मात्रा का विचार है; परंतु अकेल्ले इसी के आधार पर कुछ 
नहीं कहा जा सकता । यह भी देखना होगा कि यह ऋण कितनी जन- 
संझ्या पर है, और यह जनता कहां तक धनवान या निधन है। यह 
सर्वया संभव है कि धनी जनता पर अति व्यक्ति कर का परिसाण अधिक 
होने पर भी, उस पर कम कर वाली जनता की अपेक्षा कर-भार कम ही 
हो। उदाहरणवव्‌ भारतवर्ष में प्रति व्यक्ति कर की मात्रा इंगकेंड की 
अपेत्ता कम होने पर सो, यहोँ कर-भार कम नहीं कहां जा सकता | 
ऋग-पत्नों के मूल्य से सी कर-सार का ठीक अचुमाव नहीं हो सकता; 
कारण, किसी समय के ऋषण पन्नों के पिक्रय का बाज़ार-द्र केवल एक 
परिमित संख्या के ऋण पत्रों के तत्कालीन मूल्य को ही सूचित करता है। 
इस में कुछ स्थिरता नहीं होती । 


भिन्न-भिन्न राज्यों की व्याज-दर की तुलना करने से भी कर-भार 
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का ठीक अलुमान नहीं किया जा सकता। हम पहले बता आए हैं कि 
भारत सरकार को जिटिश सरकार की साख पर ऋण कम सूद पर 
मिलता है; अब, यदि जर्मनी या फ्रांस को अपने ऋण पर हँची दर से 
सूद देना पढ़ता हो तो यद्द नहीं कहद्ठा जा सकता कि भारतवर्ष पर राष्ट्रीय 
ऋण का भार कम है | 


राष्ट्रीय ऋण के परिमाण की (क) राष्ट्रीय आय से या (सर) संपूर्ण 
जातीय धन से, छतुलवा करके भी ऋण-भार का अनुमान छगाने 
का प्रयत्न किया जाता है, परंतु राष्ट्रीय आय या संपूर्ण जातीय धन का 
ठीक हिसाब कयाता सी सहन नहीं है; और, विशेषतया जब कि देश में 
0५ ४४०७४ बल ४2033 
जाती है। 


अस्तु, जैसा पहले कहा गया है, उपर्युक्त विविध उपायों द्वारा की 
हुईं जांच का फल जब पुक ही प्रकार का हो, तमी किसी राज्य के ऋण- 
भार के संबंध में कुछ ठीक राय दी जा सकती है। 


भारत का सावजनिक ऋणु--भारतवर्ष के सावं-जनिक ऋण का 
ओऔगगणेश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया और उसी ने इस को बहुत कुछ 
बढ़ोया । कंपनी के अंत होने के बाद ब्रिटिश पार्लियाम्रैं. वे उसको 
सुरच्षित कर दिया, तब से इस की ख़ब वृद्धि हुई है। 


इस ऋण का यह कारण है, कि राज्य का व्यय बढ़ गया और नए-नए 
करों के लगाने और बढ़ाने पर भी उस का पूरा नहीं पद | पुनः एशिया 
के कई स्थानों में, और अफ्रीका के कुछ स्थानों में भी, अंपरेज़ों का 
ज्यापारिक और राजनेतिक आधिपत्य स्थिर करने में भी प्रायः भारतवर्ष 


सावेजनिक ऋण श्श्ष 


के ही द्वब्य और सेना का उपयोग हुआ है। इंस बात की पुष्टि के लिए 
हम नीचे कुछ घटनाएं उद्छत करते हैं । 

भारत पर कंपनी के युद्धों का भार--हैस्ट इंडिया कंपनी इंगलेंड 
के राजा की प्रतिनिधि थी। उस ने इंगलेंड के शन्नु ऋँस से, और फ्रांस 
से सद्ायता-आप्त भारतीय भरेशों से कई युद्ध किए । वह इंच का भार व 
उठा सकी, ऋण, अस्त हो गईं । सन्‌ १७६४ हईं० में बंगाल की दीवानी 
प्राप्त कर लेने पर उस ने अपने ऋण का भार इस प्रांत से होनेवाल्षी 
आमदनी पर डाक दिया। वास्तव में यहोँ से ही भारत का सावेज्निक 
ऋण चारंभ होता है। 

सिंहल् द्वीप; सिंगापुर, ह्वांकोंग, अदन, और रंग्रूत सभी अदेश 
इंगलेंड ने भारत की सेना और घन के द्वारा जीते हैं। अफ़ग्ानिस्तान, 
चीन, बर्मा, और ईरान से अंगरेज्ञों ने युद्ध किए, उन में रुपयों की 
ज़रूरत हुईं। इन सब युद्धों सें भी भारत के ही द्वव्य और सेना का 
उपयोग किया गया । इस प्रकार भारत पर ऋशण-सार बढ़ता गया। 

कंपनी के फारोबार का भार--कंपनी ने अपना जो कारोबार 
सेट इलौना, बेन कूलन, मल्ाकका, प्रिंस-आफ़ वेल्स द्वीप, और कानटन 
में चलता रक्‍्सा था, उस का सब व्यय-भार, और अंगरेज़ों ने जो आक्रमण 
उत्तमाशा अंतरीप, सनिक्ला, मारिशश, तथा मत्ताका टापुओं पर किए थे, 
उन सब का ज्धचे भी भारत पर पढ़ा | 

ईस्ट इंडिया कंपनी को सनू ६८१३ ई० तक भारतवर्ष में ध्यापारिक 
अधिकारों के अतिरिक्त राजनैतिक सा आप्त रही | उस ने अपने इन दो 
खातों का हिसाब अलग न रख कर अपने विविध प्रकार के ध्यापारिक 
और युद्ध संबंधी व्यय के भार को भी शासन संबंधी ही दर्शा कर, 
भारतवर्ष के ऊपर रख दिया। 


कंपनी के पुररकार का भार--सत्र्‌ ३८१३ से कंपनी को 
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केवल चीन में व्यापार करने का अधिकार रद्द गया था; सन्‌ १८३३ 
सें वह भी हटा दिया गया। अब से कंपनी भारतवर्ष की शासक समुदाय 
सात्र रही | उसकी संपत्ति भारत सन्नादू को दी गयी । उसके ऋण और 
दायित्व का सार भारत सरकार को संपा गया । निश्चय हुआ कि इंगहौंड 
की पूंजी पर १०॥ प्रति सेकड्ा ( कुल लगभग ६३ लाख रुपया ) प्रति 
धर्ष दिया जावे । सन्‌ १८७३ के वाद पालियामेंट चाहे धो पृ'ली के 
हिस्सों के प्रति एक हज़ार रुपए के बदले दो हज़ार रुपए ( श्र्थात्‌ कुल 
4३ करोड़ रुपए ) एक खाथ देकर खुनाफ़ से छुटकारा पा सकें। 

इस प्रकार भारतचर्प ४० वर्ष तक ६३ लाख रुपया श्रति वर्ष वार्पिक 
झुवाफ़े के नाम से देता रहा। सन्‌ ८०३ में ऋण चुकाने वाले 
फंड में १२ करोड रुपया लमा नहीं हो सका, जैसी की पूर्व में आ्राशा की 
गई थी। कमी को पूरा करने के लिए भारत-मंत्री ने भारत के जिम्मे 
४॥ करोड रुपया, सावजनिक ऋण के नाम से झौर कर दिया । 

सन्‌ 4८३३ में जत्र कंपनी के ध्यापारिक अधिकारों का अन्त किया 
गया ठो उचित ता यही था कि भारतवर्ष को उक्त ऋण के बोक से मुक्त 
करने का प्रयत्त फिया जाता, पर्तु यहाँ उसे स्थायी रूप से उस धाण 
के लिए जिम्मेदार कर दिया और छुछ अंशों में उस ऋण को धढ़ा भी 
दिया गया | 

यहाँ के शासन-ब्यय के निमित्त वहुत सा घन प्रतिवर्ष इंगलेंड जाता 
है | इसे होम चार्जेज़' या विज्ञायती ख़र्च कहते हैं' इस के 
अंतर्गत सूद में यहाँ से प्रतिवर्ष एक बड़ी रक्तम जाती है | 
जिस पूंजी पर धह सूद दिया जाता है वह सब उत्पादक कार्या में ही लगी 

१ इस भह में निम्न लिखित विपयों के खर्च का समावेश है--आय 
प्राप्ति का व्यय, रेल, नहर, डाक और तार, ऋण का सूद, सिविल शासन, 
मुद्रा, टटसाल और दिनिमय, सुदछी मकानात, सेवा आदि । 
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. हुई नहीं है; जो उत्पादक कार्यों में है; उसका भी पूर्ण लाभ इस देश को 
नहीं मित्रता । उंदाहरणवत्‌ रेल आदि का बहुंत-सा सामान यहाँ तैयार 
कराया जा सकता है। रेलों में, आरंभ सें बेहद ज़्च हुआ और कह 
बर्ष अपार हानि उठानी पड़ी। हन सब बातों से वहाँ खर्च का 
भार बढ़ता जाता है और सार्वजनिक ऋण की बुद्धि में सहायता 
मिलती है। 


सिपाही विद्रोह का सार--सन्‌ १४९५७ ई० में सारत में 
सिपाददी विद्रोह हुआ । उसके दुसन करने में जो व्यय छुआ, 
! उसके कारण भझगतले वर्ष यहाँ ऋण की मात्रा और बढ़ गई । * 


पार्लियामेंट का सुस॒यु--यह बढ़ा सारी ऋण चादे वह कम्पनी की 
पशियां, योरप, या अफ्रीका भह्ठाद्टीए में लड़ी हुईं लद़ाइयों के कारंग 
घढ़ा हो, चाहे होम चार्जेज़' के नाम से दी जाने वाली वापिंक रकम के 
कारण बढ़ा हो, अथवा सत्र्‌ १८९७ ई० का सिपाही-विश्रेद दी इसकी 
अपार वृद्धि का हेतु हो, सन्‌ १८५८ को नई सरकार के उसी समय 
हस्तांतरित किया गया जब भारतवर्ष का भाग्य-चक्र कम्पनी के हाथ से 
निकल कर साम्राज्ञी के हाथों में पहुंचा । सन्‌ १८५८ हें० में सन्‌ ३८४३ 
हैं० की यात दोहराई गईं। उक्त वर्ष में भारत की सुब्यवस्था और 
सुशासन के ज्िप्‌! पास किए हुए एक्ट में क्षिखा है कि ''इंस्ट इंडिया 


' श्द्दाशय जान ज्लाइट ने कहा था “मेरा विचार है कि सिपाही 
विद्रोह दमन करने में जो ४७० करोड़ रुपया व्यय छुआ है, उसे भारत 
वासियों के सिर सढ़ना उन के ऊपर असदर्थ बोर होगा। 

यदि अत्येक भनुष्य के साथ न्याय किया ज्ञाय तो इस में संदेह नहीं 
कि ये ७० करोड रुपए इस देश ( इंगलेंड ) की प्रजा से कर द्वारा वसूल 
होने चाहिए ।” ड 





(३८ रॉजं॑त्व 
कंपनी के मूल्रधन पर झुनाफ़ा भौर तमाम तमस्सुक, बौंढ़ भौर प्रेट 
ब्रिटेन के अन्य सब ऋण, तथा कम्पनी के और भी सब प्रकार के देय 
शण, भारत के राज्यचर की भाय से दिए जायेंगे और दिए जाने 
थोग्य हैं (! 

ऋमश; भारत का शासन-व्यय बढ़ता गया । राजस्व-सदस्य ने आय 
का भन्ञमान कम और व्यय का अ्रुमान बहुत अ्रधिक करके करों की 
दर कची रसी। इस से वीसवीं सदी के प्रथम दूस वर्षों में सरकारी 
बचत का औसत चार करोड़ रुपए रद्ा। सरकार ने फिर भी करों को 
कमर करने का विचार ले किया, और न बचत के रुपए से देश में शिक्षा 
और स्वार्ष्य का विशेष प्रबंध किया । उस से आयः बचत के रुपए को 
झजुत्पादक ऋण कम करने के काम में तगाया । मरद्यायुद्ध के समय में 
भारत सरकार ने व्रिविश्सरकार को डढेढ़-सौ करोड़ रुपया “दान! दिया। 
इस रक्म से भारत सरकार से श्रदुष्ादक ऋण में इतनी इृद्धि और 
दो गई । 

ऋण की रक़्म--भारत-सरकार का कुछ सरकारी ऋण ३१ मार्च 
१६३९ ईं० को १२३६ करोड़ रुपए था, हस में से ७२९ करोड़ भारतवर्ष 
में और शेप इंगल्ंड में लिया हुआ था । कुछ ऋण में से १०३३ करोड़ 
- रुपए का ऋण ऐसा है, जिस के बदले में किसी न किसी प्रकार की सम्पत्ति 
विद्यमान है। ७१७ करोढ़ रुपए तो रेक्षों में ही बगे हुए हैं, शेप में से 
कुछ रक्तम व्यवपायिक विभागों में लगी हुईं है, कुछ प्रांतों तंथा देशो 
राज्यों को उधार दी हुईं है भौर कुछ्ठ नक्ृद मौजूद है। ऋण की जो रकुम 


सावज्ननिक-ऋण १३९ 


रेजों में लगी हुईं है उसका सूद रेज्ों के व्यय की की मद्द में दिखाया 
जाता है। ऋण के २०३ करोड रुपए ऐसे हैं जिनके बढले में कोई सी 
सम्पत्ति विद्यमान नहीं है। 


सूद का हिसाव--सन्‌ १६३४-३५ के आय ज्यय अज्ञुमान में कंद्रीय 
ज्यय में सावंजनिक ऋण फे सूद की रक़॒म १३ करोड़ ३४ लाख रुपए 
दिखाई गई है। विदित हो कि उपयुक्त रक्तम दिखाते हुए कुल सूदु की रद 
में से रेल, आबपाशी, डाक और तार की मर्दों के, तथा प्रांतीय सरकारों 
से किए जाने वाले सूद की रकम घटा दी गई है। अन्यथा उस वर्ष का 
” कुल्न सूद कहीं अधिक बैठता । 


अधिकारियों के बहुत अधिक ज्भचे के कारण, नपु-वए करों के लगते 
हुए भी देश पर, सूद पर ज्षिए हुए ऋण का सार बढ़ता रहा है। 


ऋदशा दूर छिस प्रकार दो (--यदि भारतीय जनता के मत का 
विचार करके सरकार अपना ख़र्च परिमित रखे तो ऋण बढ़ाने की आव- 
श्यकृता ही म हो। परंतु ऋण की वतंमान भान्ना भी तो इतनी है कि 
उसके सूद के कारण देश की भारथिक उन्नति में बढ़ी बाधा उपस्थित हो 
रही है। इसे निम्नलिखित अकारे से दूर किया जासकता हैः-- 


१--ईँगलेंड भारत से वह ऋण चापस ज्लेनां छोड दे जो उसके 
(इंगलैंड के) ह्वित के लिए जिया गया है। घन-संपत्न इंगलेंड के लिए 
उसे छोड देवा कुछ कठिन नहीं है। 

२--यदि यह न हो तो इंगलेंड भारत सरकार को ही ऋणा-समरुक्त होने 
के लिए यथेष्ट उपाय काम में लाने में सहायक हो । 


(क) जिन आदमियों कौ ज़मीन आदि की आसदनी पर आय-कर 
नहीं क्गता, उन पर मालगुज़ारी के अतिरिक्त अन्य ज्लोगों की तरह 


१४० राजस् 


थाय कर भी त्गाया जावे ।* 

(ख) सब ऋण के सूद की दर बहुत परिम्रित की जाथ । 

(ग) जो ज्ञोग भारत सरकार से सूद की आमदनी शते हैं, उनकी 
आमदनी पर भारत सरकार टैक्स लगाए, चाहे वे भारतवर्ष से नाहर भी 
रहते हों । इंगरोंड ऐसा करता है, उसे भारतवर्ष को भी ऐसा करने देने में 
आपत्ति नहीं होनी चाहिए । 

यह सव सित्ना कर भारत सरकार को प्रत्ति चर्ष काफ़ी आग था 
बचत हो सकती है। यह केवज ऋण चुकाने में ही काम में लाई जाय । 
आशा है, सरकारी अधिकारी इस विपय का यथेष्ट विचार करके देश को 
ऋण के भयंकर बोर से सुक्त करने का विचार करेंगे, जिस से इस को 
आर्थिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो | शुमस्‌ | 


१ माबगुज़ारी दन वालों में कु आदमी सरकार को उपज के दिलाव 
से बहुत अधिक मालयुज़ारी देते हैं; कुछ कम । उन पर आय-कर दयाने 
में इस बात का लिदाज़ रफ़नां होंगा। 
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न्‍करणाप:८+>अतणजनभा कमरा मम; -4ल्‍कामा. 


सरकारी आय व्यय 


आगे ब्रिटिश सारत में होने बाक्षे सरकारी आय और व्यय के अंक 
दिए जाते हैं। स्मरण रदे किः-- 

(१) द्विसाब को संक्षिप्त करने के विचार से हम ने सब प्रांतों का 
एक-पुक मद का ख़र्च, तथा पुक-एक सह की आय इकट्ठी जोड़ कर दी 
है। चोफ़ फमिरमरों के प्रांतों की ( प्रांतीय विषयों की ) आय तथा व्यय 
केद्रीय सरकार के हिसाब में शामिक्ष किया गया है, कारण, इसका 
संबंध केंद्रीय सरकार से ही रहता दै । | 

(२) च्यय की मह्दों में, कर वसूक्ल करने के ख़र्चे में झायाद-निर्यात- 
कर, आय-कर, मादगुज़ारी, स्टाग्प, रजिस्टरी, अफ्रीम, नमक, और झआव- 
कारी आदि विभागों के ख़र्द के अतिरिक्त अफ़ीम भौर नमक तैयार करने 
का ख़र्चे सी सम्मिक्षित है 


सरकारी व्यय ( लाख रुपयों में ) 


सन्‌ १९३४-३५ ई० का अं > 29» अिनीवील 








मद फेंद्रीय सरकार भातिय सरकार 
(७ सेना ४३, 
हु ख़्चे 8) ०१ ६, ०४ 
; ३, ०८ है, ४९ 
(४) शासन १9, ०७ 
रू (२) न्याय, पुत्रिस और जेद्ष १8, «८ 
है लन पौरकिका पे 
(5) कृषि और उद्योग ९, ६६ 
। ($) सिवित् निर्माण कार्य २, ०२ ९, ०६ 
5 | (१०) भुद्दा, वकसाक्ष, थि हे 
(३ )) श्रन्य विभाग ७२ 
(१३) रेल ३२, ३८ 
(१३) डाक भौर तार 
१४) जंग 
(१२) आबणाशी 4 हे 
: (3३) विविध $ १३ ३, ०० 
ट् (१७) ऋण का सूद्‌ 3३, ३४ कजजू- 0 | ६० ब्द् 


११ है हर छह. 9७ 
अदला न कमा 


सरकारी आय ( लाख रुपयों में ) 
सच्‌ १९३४--३५ ईं० का अनुमान 








मदद क्रेंद्रीय-सरफार ।प्रांतीय-सरकार 
॥ (१) आय-कर ३७, रेरे 
हैं ( (२) मालगुजारो 5 “कर एलन 
[ (३) आयात निर्यात कर ४७, ७६ 
(४) नसक ०८, जद 
४ ७ | (९) अफीम हरे हक 
। (६) आबकारी पल ३४, 2७ 
(७) र्वाम्प ह ११, ६६ 
| (८) रजिस्दरी *०० 3, १३ 
| (३) अन्य कर $, मर शी 
[0० न्याय, पुलिस, जेल ण्प 3, ७० 
हट 4 (११) शिक्षा, स्वास्थ्यादि | ३, ३१ 
| (१२) सिवित्न निर्माण कार्य २४ 4, ९४ 
(१३) सुद्दा टकसाल विनिमय १, २७ कि 
टू ((१४) रेत 
# | (१३) डाक, तार कस 
(३६) जंगल हु हा 
(४७) आबपाशी ॥ 
((१४८) सैमिक आय रक ७७४ 
ई (१३) सूद की भय 0 
( (२०) विविध ४ ण्छ गा 
छा ््च्णाहई 


योग | १, १६, ३१ न +-ततहतन १७७५ | आर ८१, हेई 
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चजट, आय-ब्यय-अलजुसान-पत्र 
आय-च्यय-अनुसान-पत्र 
उप-वियम 

मंत्रिमंडल 

पूँजी से होने वाला ख़र्च 
मचेशीज्भाना 

मनुष्य-गणना 

केन्द्रीय सरकार 

सध्यप्रान्त 

केन्द्रीय विषय 

तस्दीक करना, अमागापत्न देना 


सहसूल 

सभापति, चेयरमैन 
अ'ीफ़ कमिश्नर 
चलन, प्रचार 
नागरिक 

दीवानी, सुल्की 
बर्गीकरण 
झुद्दा-दलाई 

कलेक्टर 

उपनिवेश 

वाणिज्य 

जाँच, कमीशन 
कमिरनर 

अनिवार्य सैनिक सेवा 
निर्वाचक संघ, निर्वाचन छेत्र 
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भालियां बनाने का कास 

है शासन पद्धति । 

चर्म संबंधी विभाग, इसाई मत विभाग 
आर्थिक 

निर्वाचन, चुनाव 

विनिमय 

आबकारी कर | देशी मांज् पर कर 
प्रबंधकारिणी सभा 

सरकारी ख़र्च 

निर्यात 


कारखाना 

दुर्मिच निवारण, अकाल निवारण 
झंधीय ज्यचस्थापक सभा 

संघ न्यायालय 

संघ सरकार 

संघीय व्यवस्थापक मंडल 

संघ 

फ़रीस, शुल्क 

राजस्व 

अर्थ सदस्य 

शजस्व संबंधी आर्थिक 

अर्थनीति 

विदेश, विभाग 

बचत कोष, रिज़र्व फंड 
पदाधिकार 

सुक्तद्वार भ्यापार, अवाध व्यापार 
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भारत सरकार 

कोंसिल थुक्त गर्धनर-जनरज्, सपरि- 
पद गवर्नर-जनरत् ] 

कोसिल युक्त गवर्नर,सपरिषद गवनेर 
कुक्ष आय 


मुखिया 

सदर मुक्राम 

विभागों के अ्रध्यधा 

आय की भरे 

हाई कमिश्नर 

समाट की सरकार, ब्रिटिश सरकार । 

(भारत का) इंगल्षैंड में होनेवाला ख़चच 

होम चाजजेस । 

स्वदेश विभाग 

ब्रिटिश सरकार 

स्वदेश मंत्री, गरृद-सचिव । 

आई० सी० पुस०, भारतीय सुरक्ी 
नौकरी, इंडियन सिविज्ष सर्विस 

सामूज्य संबंधी, शाही 

सामाज्यान्तगेत रियायत 


आयात 

इस्मूमेंट द्र्ट, गगरोत्नतिकारियों समा 
आय कर 

इंडिया कॉसिक्, भारत मंत्री की सभा 


पारिभाषिक शब्द १४९ 


प्ावा8० #&.4एांंप्रांड॥४6007 भारतीय शासच 


ह&॥ 


छादांशय एच 80एप08 


॥7209ए४४४ ४०7४ 


गण्णंका 4,०298 0४979 8-० 


€यए 
पएपं9ए 72७७ (0०0७ 
77079 0908 


' एृत७९७ ४5५ 


(9 ५0 0 
पए्णप्रा'ध्ा08 
फर्लं8४प्र00 


बंणं१6 8600: 000ए१०५ 
आंगर०-४००७७ 


4,900०परा' 

7800 शिक्षक 
48४0 ॥00७7/ 

छत 0006 

4,970 79४७४प९ 
[छ्ज़ 

वक्त 

22०8६ ०० 0 ९७४०॥5 
०शशभे॥धणा 
एब्ट्टांड४४ ए७ 0007०] 
7/०४६६४प०७ 


इंडियन सिविल सर्विस, भारतीय 
मुद्की नौकरी 

भारतीय करण 

सांरतीय व्यचस्थापक सभा 


भारतीय दंड घिधान, ताक़ीरात हिन्द 
इंडिया आफिस, भारतमंत्री का का- 
याँलय 

परोक्ष कर 

उद्योग घंधा 

धीमा 


सिंचाई, आबपाशी 
सिश्रित पूँजी की कंपनी 
कॉजी हौस 
भज़दूर, सज़दूरी, श्रस 
सज़दूर दत्त 
काश्तकार 
ज़सीदार 
मातगुज्ञारी 
क्रानून 
जायज्ञ, न्याय 
राष्ट्संघ 
च्यवस्था 
व्यवस्थापक परिषद्‌ 
व्यवस्थापक मंडल 
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लैसेंस, सरकारी अचुमति 
लोकल बोर्ड, स्थानीय बोर्ड 

प्रांतीय सरकार 

स्थानीय स्व॒राज्य 
विज्ञासिता की वस्तुएँ 
बहुमत 

बाज़ार 

सदस्य, मेंबर 

प्रधान संत्री 

टकसाल 

एम०एल० प्‌० (भारतीय व्यवस्था- 
पक सभा का सदस्य 

राजतंत्र 

म्ृष्प, रुपया-पैसा 

एकाधिकार 

भ्युनिसिपैद्धिटी 

राष्ट्रीकरण 

रष्ट्रनिम्मांय 

जज्नसेना 

जीवन रक्षक पदार्थ 

विशुद्ध आय 

छुंगी 

कागज्ञी मुद्रा 

पार्लियामैंद 


दल 
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सार्वजनिक नियंत्रण,जनता का नियंत्रण 
सभापति, अध्यक्ष 

क्रीमत 

उपज 

उसपत्ति 


झुनाफ़ा 
संरण्षण -कर 


प्रांत 

प्रांतीय ( प्रॉत्तिक ) स्व॒राज्य 
सरकारी ऋण, सार्वजनिक ऋण 
सरकारी नौकरियाँ 

सरकारी निर्माण कार्य 

योग्यता 


करदाता 

लगान, किराया 
प्रतिनिधि 

अनुर्संघान 

रकच्षित-विषय 

आपतकाल सेना 
सुरक्षित कोष, रिज्ञे फंड 
, सिवासी.. 


उत्तरदायी सरकार 
मालगुज्ञारी, माल 


नरेश, शासक 
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ऊपो65 नियम, का यदे 
9860-82 ०70 संरक्षण 
9५607०ा"'ए सेक्रेटरी, 
560760७7"ए 0 56868 राज-संत्री 


800"8%४7ए 0/ 56806 07 भारत-मंत्री 
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80७6७ ०००४४6६०७ विशिए-समिति 
50/#8०ए७"प०४ स्वराज्य-प्राप्त 
566 प्र ७४ बन्द्ोवस्त 
500ंथं87 साम्यवाद 
50800778 ००ए776६/७8.. स्थायी-समिति 
5६&98009 आँकडे, अंकशासत 
छपरश|ं००५ विपय, प्रजा 
8पए0068807 एफ विराखत-कर 
हिप्फुए-#- अतिरिक्त कर 
पछ् कर 
पृफश्ा४।श।80 5प्रेणुं8०४४ इस्तातंरित विषय 
प्रफछछप संघि 

हि ॥ ४0५ ६7 नज़राना, खिरान 
पफ़पर्६ समिति, ट्रस्ट, घरोहर 
एग्रढ्वशंणप0ए8 सर्च-सम्मत 
ए्‌०४७० निशेध, रद करना 
पए०७७ सत, वोट! 
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